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विषय-प्रवेश 
उत्पक्ति एवं विकास 
*४विधान परिपद का प्रश्न हमारी जबरदस्त जांच का 
सवाल है| इसी से पता चल जायेगा कि हम 
सब कहाँ खड़े हैं।” 
“-जवाहरलाल नेहरू 


जाति के जीवन के इतिहास में पुनर्निर्माण एवं क्रान्तिकारी 
लह्देश्यों की पूर्ति के अवसर कभी-कभी ही आते हैं। जाति अपना 
पुनर्तिर्माण करके एक नवीन राष्ट्र के रूप में परिणत हो बाय ऐसा 
मौका तो क्वचित ही उपलब्ध होता है । साग्य से ऐसा अवसर भारत- 
बर्ष को प्राप्त हुआ है। विधान-परिपद क्रान्ति के यन्त्र हैं। भारतीय 
विधान-परिपद्‌ मी राष्ट्र को ६० वर्षों की महान क्रान्ति का परिणाम 
है । यदि भारतीय ऐसा नहीं मानते तो . विधान-परिषद श्रपने उद्देश्य 
में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती । भारतीय विधान-परिषद चाहि 
जितनी सतीम हो किन्तु निस्सन्देह वह भारतीयों के क्रान्तिकारी उद्दे शेयों 
का तार्वमौम साकार स्वरूप है, बढ भारतीयों द्वारा मारतीयों के विधान 
((१008॥॥0॥700) बनाने की क्रान्तिकारी अभिलापाश्रों का वास्तविक 
मूर्त प्रतीक है । 

पम्द्रइ वर्षों तक आदशों' और दस वर्षों तक क्रियात्मक रूप से 
झर्खिल भारंतोय कांग्रेस भारतीय विधान-परिषेद के निर्माण के 


, 


लिये संघर्ष कर रही है | अ्रत्र वह समय आया है जब कि वह इस संघर्ष 
में सफलता प्राप्त कर सके | इसके शीघ्र निर्माण के लिये कांग्रेस को 
बालिय मताधिकार तक को छोड़ना पड़ा क्योंकि इसके लिये अधिक समय 
की आवश्यकता थी और भारतीयों के सामने इतना समय श्र नहीं था। 
इसीलिये जनता ने अपने प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष मताधिकार किता-छएट/ 
४|७०४७०४ ) के आधार पर ही निर्वाचित किये। भारतीय विधान- 
परिषद के सदस्य वास्तव में देश के “बास्तविद्र बुद्धि सम्पन्न लोग दी 
सुने गये हैं । ये प्रतिनिधि बाध्ष्तव में देश के रत्त हैं। इसमें महान 
ग़जनीतिश, विधानवेता, ऐतिहातिक, दार्शनिक, समाज शाज्ली आदि 
क्षमी तरह के देशा के चोटों के ज्यक्ति विद्यपान हैं। अपने देश के 
विधान निर्माण के लिये उक्त योग्यतम व्यक्तियों के जीवन मर के 
झनुभर्थों का नि्चोड् उर्हें देश के सम्मुस्य लिपिबरद्ध करमा है | 
इनकी योग्यवा एवं सफनज्नता का कतौशों सो यही है. कि सोमिव 
एहते हुए भी वे उन समस्त मर्यादाशों को अपने साहस, सहिष्णुता से, 
खाधारणतम मारतीयों की इच्छाशत्रों, एवं मांगों के बाध्तविक प्रतिनि- 
घित्व द्वारा पूरी कर सके | उनके सम्मुख सबसे बड़ा सवाल दी 
यह है कि भारत के भत्रिष्य का उन्हें निर्माण करना है | 
. भारतीय विधान-परिषद के जन्म एवं बिक्रास की कहयना का 
पस्पन्ध कांग्रेस के पिछुले पन्‍द्रह वर्षो' के इतिहास से है। १६२९ के 
ग्रास्म्प में महात्मा गाँधी ने लिखा था-- हमें यह समेकता चाहिये 
कि ब्रिटिश शासकों के रहते स्वराज्य का कया अर्थ दो सकता है| यदि 
भारतवर्ष सवमुच आजादी चाहता है तो उसकी स्वतन्त्रता की घोषणा 
मी योग्यता ही इंतका वास्तविक मतललनत्र है। इस पर स्वशाज्य 
ब्रिटिश पारणियामेंड की खुले दथों देन नहीं हुईं । वह वो भारतवर्ष 
की मांग की अमिव्यंजना की धोषणा हुईं | यह ठीक है बह पार्लियामेंट 
के एक ऐक्ट द्वारा व्यक्त होगी । लेकिन वास्तव में यह सिर्फ मारतीयों 
की धोषित इच्छा को शिष्दाचार पूर्ण स्वीकारोक्ति ही दोगी जैसा कि 
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दचिशी अफीका के यूनियन के मामले में हुआ था। ब्रिटिश लोक सभा 
( म0पक७ 07 05070) इसके लिये एक भी शनावश्यक क्रिया 
विशेषण तक को परिवर्तित नहीं करेगी। हमारे मामले में यह स्वीका- 
रोक्ति एक सन्धि ही होगी जिसका ब्रिटेन भी एक भागीदार होगा । ऐसा 
स्वराज्य हमारे समय भें तो मिलने वाला नहीं | लेकिन इससे कमर की 
मैंने कल्पना भी नहीं की | अब ऐसा निशंय होगा तब पराजियामेंट 
भारतीयों की अभिलापाश्रों को निरकुंशता से नहीं वरन्‌ उसी करे 
स्वतन्त्रता पूर्वक चुने हुए प्रतिनिधियों छारा ही स्वीकार करेगी ।” 

महाध्मा गांधी के महान सत्य के प्रयोगों एबं उनके ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के साथ निरन्तर चलते रहने बाले युद्ध के कारण उन्हें 
विधान निर्माण के तरीकों के विषय में सोचने का कभी अवसर ही 
नहीं मिला। न उन्हें कभी समयाभाव के कारण यह सोचने का मौका 
मिला कि वे महज इतनी दही सार्वभौम शक्ति प्राप्त करलें जिससे कि 
देश अपना विधान स्वयं निर्माण करने की ओर अग्रसर हो सके | 
इस कहूपना को परिडत जवाहर लाल नेहरू ने समय पाकर उत्तरोत्तर 
विकसित किया और वे इसे इस रूप में, जो आज है, भारतीयों के 
सम्मुख बुद्धिवादी प्रणाली से लाये। विधान निर्माण परिषद के बर्त- 
मान स्वरूप के पीछे पंडित जवाइरलाल नेहरू की अदम्य शक्ति, 
उत्साइ, लगन एवं अलौकिक सद्दिभएुता श्रन्तहित है । मौजूदा विधान 
प्ररिधद का समस्त श्रेय उन्हीं की है। 

विधान परिषद्‌ का इतिद्ास मद्दान क्रान्वियों का एवं स्वाधीनता के 
गश्मीर प्रयत्नों का इतिहास है। चादे ये प्रमत्त भीतरी या बाइरी 
स्वेब्छाचार के दी विदंद्ध क्‍यों न हुए हों । विधान परिषद जिना सफल 
विद्रोह के निर्मित हो ही नहीं सकती। चाहे बह विद्रोह हिसाध्यक हो 
या अर्दिसात्मक । इस प्रकार का सभसे प्रथम और महान विद्ञाई 
इंगोंड में (६४६ ई० में हुआ था जिसमें शजा के देवी अधिकारों का 
पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया । नियमित विधान निर्मात्री परिषद 
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की सब से प्रथम चेष्टा अमेरिका के स्वातन्त्य युद्ध में १७७६ ई०में की 
एई थी। उस समय फिल्लेडेबफिया को कांग्रेस में यह निश्चय किया 
गया कि “छोसी सरकार का निर्माण होना जरूरी है जो जनता द्वारा 
निर्बाचित प्रतिनिधियों की शराब में अपने-अपने प्रान्तों कीव आम 
तौर पर समस्त अग्रेरिका के संरक्षण और सुख की सर्वोच्म संचालिका' 
ही |” विधान निर्मात्री परिषद्‌ की १७८७ ई० में बैठक हुई और विधान 
की रूपरेखा लिपिबरद्ध की गईं। इसके बाद फंस की राज्य क्रान्ति हुईं | 
इस क्रान्ति में राजा और सरदारों की सत्ताएं खूनी विद्रोह हारा सफ- 
जता पूर्वक समास करदी गई और जनता के अधिकारों की स्थापना! 
दुई। इस प्रकार हर युद्ध और हर क्रान्ति ने इस विचार धारा को 
उत्तरोत्र विकसित किया | प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के बाद, आत्म 
निर्णय का नाश ही युद्ध का नारा हो गया और विधान निर्मान्नी परि- 
घृद के हारा बीमर (| ५४ ७॥97) विधान प्रचलित किया गया । इसी 
तरह जैक (५०८॥) विधान जारी हुआ । ६६१७ ई० की फरवरी की 
रूसी क्रान्ति सा, दूमरे अ्रर्थों में, विधान निर्मात्री परिषद्‌ की ही एक 
खद्गार पुकार थी। ब्रिटिश साम्राज्य में सीन फ्रीम (७॥॥॥ 700) 
शान्दोलन जनता द्वार विधान के निर्माण की ही करीब-करीब्र मांग 
कद्दी जा सकती है। दूसरे उपनिवेशों ले भी इसी आधार पर अपने 
विधान के निर्माण का अधिकार, किसी ने किसी रूप में स्थापित 
अबश्य कर दिया। ह 

भारतवर्ष में भारतीयों दारा ह्वी विधान निर्माण की चेष्टा सर्व 
प्रथम श्रीमती बीसेन्ड की प्रेरणा से हुई। एक राष्ट्रीय सर्बदल सम्मे- 
सम की रूपरेखा बनाई गई पर वह कार्यान्वित न हो सकी | अलबता एक 
बिल्न (9।]) तैयार अवश्य किया गया जिसमें भारत के लिये “बाहरी 
परामलों में औपनिवेषिक स्वराज्य और अन्दरूनी मामलों में स्वराज्य” 
की रूपरेखा लिपिबरद्ध की गई | इस विचार घारा में मामूली सा परि- 
बर्तन तब्च किया जया जन १६२४ ई० में स्वराज्य पार्टी ने भारतीय व्यव- 
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स्थापक सभा में अल्परंखयकों के उचित संरक्षण और अधिकारों के 
लिये एक गोलमेज परिषद्‌ की मांग की | साथ ही यह मी मांग को 
कि भारतवर्ष के लिये ऐसे विधान की स्क्रीम तैयार की जाय, जो भन 
जाने पर नयी भारतीय व्यवस्थापक सभा के सामने पेश कौ जाव और 
सहाँ से स्वीकृत हो जाने पर ब्िटिश पालियामेंट में पेश होकर कानून 
की सूपत में जारी कर दी जाय | १६४५ ई० में जब भारतीय व्यवस्थापक 
सभा के सामने मूडीमैन कमेटी | ततीव्राकव७ (00077॥90) 
की रिपोर्ट बहस के लिये पेग हुई तो उक्त मांग साफ-साफ टाल दी गई । 

यहू विचार घाश उस समय एक कदम और आगे बढ़ी जब तत्का- 
लीन मारत सन्त्री लाड बरकनहेढ ([3/]:99 080) ने स्वराजिष्ट पार्टी 
फो यह खुली चुनौती दी कि वे “एक ऐसा विधान तैयार करे जिसके 
पीछे भारतीय पुर दलों को श्राधिकांश में स्वीकृति हो |” १६२६ ई० 
तक अखिज मसारतीय कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की माँग नहीं थी और ने 
जुतस समय तक स्पष्ट शब्दों में क्रान्ति की वह भावना ही थी जिसके 
पृरिणाप स्वरुप विधान निर्माच्री परिषद्‌ का निर्माण हो सके लेकिन 
सायपन कमीशन ( ंत्र008 00प्रा्रांकछ०॥ ) के बहिष्कार के 
साथ ही सर्बदल सम्मेलन / 0|| [ात08 . ()0श४9'9॥08 ) 
के जरिये कांग्रेस मे सर्व स्वीकृत विधान अनाने की चेष्श की। 
परिणाप स्वरूप देश के सामने बह रिपोट आई जो नेहरु रिपोर्ट के 
माम से प्रसिद्ध है. किन्तु इसे स्वीकार करने के बजाय जिटिश सरकार 
में कॉम्रेस के तरिरद्धू १६३० £० का प्रतिद्ध श्रान्दोलन छेंड दिया | 
१०१६ ई० की प्रसिद्ध लाहौर कांग्रेस में भारत ने श्रपना राजनीतिक 
ध्यैय--पूर्ण स्वतेत्रता--धोषित कर दिया। 

विधान परिषद की विचास्-बारा ने उस समंत्र एक निश्चित 
स्वरूप धारण किया जब सरकार ने १६३५ ईँ७ का गवर्नमेन्ट ऑरेंद इंडिया 
एक्ट भारत के सिर पर गम्भीर बाद विवाद एवं भयानक विशेध के बाद 
भी लाद दिया | अग्रेत ७, १६३४ ई० को महात्मा गांधी ने सस्वाम्नह 


( +# ) 


आन्दौलन के बन्द करने और स्व॒गज पार्टी के पुनर्जीबित करने के 
अ्स्ताव की सिफारिश की । स्वराज्य पार्टी की रांची में २१-३६ मई को 
बैठक हुईं जिसमें निम्न प्रस्ताव स्व्रीकृत हुआ-- 

“इस कान्फरेन्स की राय है कि सम्राट की सरकार के वे प्रस्ताव जो 
(५५)॥॥४७ ५9७7 ) शवेतपत्र में सन्निद्वित हैं, महात्मा गांवी की उस 
राष्ट्रीय भांग का जो उन्होंने कांग्रेस की तरक से द्वितीय राउन्ड टेबल 
कानकरेन्स में की थी, नकारात्यक उत्तर ही नहीं, वरन्‌ उनकी नजर में वे 
भारत की राजनोतिक पराधीनता एवं भारतीय जनता के आर्थिक शोषण 
को बढ़ाने वाले हैं | इसलिये यह कान्करेन्स निश्चय करती है कि भारत 
की ओर से इस श्वेत पत्र के प्रश्ताओं का हर तरह स्वराज्य पार्टी 
घिराव और बहिष्कार करे। भारत की झन्‍्य जातियों के साथ यह 
कान्फरेन्स भारत के लिये आत्म-निर्णय की मांग करती है और इस 
आव्य-निर्णय के सिद्धान्त के उपयोग के लिये एक ऐसे विधान परिषद 
((0०॥8ध8796 88670] 9 / के निर्माण की झ्रावश्यकता जाहिर 
करती है. जिसमें समस्त भारतीय दलों के प्रतिनिधि हों और जो ऐसे 
बिधान का निर्माण करें जो सभी दलों के लोगों को मान्य दो. । 

“ज्रागे इस कान्फरेन्स की यह भी राय है कि साम्प्रदायिक सता - 
चिकार द्वारा प्रद्त प्रतिनिधित्व की प्रणाली एवं अनुपात की स्वीकृति 
या ग्रस्वीकृति इस समय असमय की चीज है। जब विधान परिषद 
का निर्माण हो जायेगा तभी इस पर विश्लार किया जा सकेगा |”! 

शआखिल भारतीय कांग्रेतठ कमेटी की पटना की गब्रैठक में जो (८ 
व्‌ १६ मई १६३१४ ई० को हुई, स्वराज्य पार्टी की इस मांग को स्वीकार 
कर लिया गया। इसके बाद कांग्रेस पालियामेंदरी बोर्ड को निम्गा 
लिखित आधार पर चुनाव लड़ने पड़े । 

१-«शवेतपत्र के प्रस्ताओं का विरोध और बहिष्कार 

२--भारतीय विधान परिषद का, विधान निर्माण तथा साइफ 
दायिक समत्याश्ों को सुलझाने के लिंयें श्राह्मन | 


( ७ ) 


अब यह समस्या भारत और ब्रिटेन की ही नहीं रही बरन्‌ अर 
तो यह विधान निर्माण एवं भारतीय विधान परिषद्‌ के जरिये भारतीयों 
द्वारा उसे भारतवर्ष में चालू करने तक व्यापक होगईं | कांग्रेस के 
कुछ नेताओं में यह भी विचार धारा व्याप्त थी कि विधान परिषद 
तो महज सर्वदल सम्मेलन का विस्तृत रुप ही है किन्तु इस विचार 
थारा का अन्त उस समय हुआ जब फैजपुर अधिवेशन में पशिइत 
जवाहरलाल नेहरु के जबरदस्त नेतृत्व में एं८ दिसम्बर १६३६ ६० को 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारतोय विधान परिषद्‌ को मांग 
का प्रस्ताव पास कर दिया-+-- 

“क्ंग्रेस १६३५ का गवर्ममेंड श्रॉक इन्डिया एकट के पूर्ण बहिष्कार 
की माँग को पुनः दुहराती है और साथ साथ ही उस विधान के वहिष्कार 
को भी पुनः दुद्दरती है जो मारतीयों की इच्छा के विरुद्ध उन 
पर लाद दिया गया है। कांग्रेस की सम्मति में इस विधान के 
प्रति सद्गानुभूति प्रदशित करना, भारतीय स्वावलथ संग्राम के प्रति 
घोखेबाजी प्रदर्शित करना है। इस विधान के प्रति सहयोग दिखाना 
उन करोड़ों भारतीयों का शोषण करना है जो साम्राज्यवादी पंजै में 
बरसों से फंसे रहकर निकृष्णतम स्थिति को पहुँच खुके हैं साथ ही इस 
विधान का त्षमर्थन सरासर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूत करना है । 
इसलिये कांग्रेत अपने हृढ़ निश्चय को पुना दोहराती है कि वह इ 
विधान के मातदत कभी भी नहीं रहेगी और न इसके साथ किसी 
प्रकार का क्दयोग ही प्रदर्शित करेगी । इसके बजाय वह भारतीय व्यव - 
स्थापिका सभा के भीतर और बाहर इतना तोबू विरोध करेंगी कि एक 
दिन उसका अ्रन्त ही होजाय। कांग्रेस भारत के राजनीतिक और 
आर्थिक किसी मी ढांचे वो जपरदस्ती किसी के द्वारा निर्माण करने 
व लादने के विषय में किसी भी बाहरी और भीतरी ताकत को बरदाश्त 
नहीं कर सकती । यदि किसी ने ऐसा विधान लादा तो भारतीय जनता 
संगढित रूप में इृढ़ता पूर्वक उसका विरोध करेगी । भारतीय तो उसी 


| थक ) 


विधान को स्वीकार कर झ्षकते हैं जो उन्हों के प्रतिनिधियों द्वारा बमाया 
गया हो और जिसमें एक राष्ट्र के रूप में भारतोय स्वाधीनता को स्वीकार 
किया गया हो और जो मारतीयों क्री आवश्यकताओं और और इच्छाशं 
की पूर्ति को महें नजर रखकर निर्माण किया ग्रया हो ।” 

“कांग्रेस उस वास्तत्रिक लोकतन्त्रीय राष्ट्र * [५० )87700/869५) 
की स्थापना चाहती है जिसमें पृणतया राजनीतिक शक्तियाँ भारतीय 
अनता को सौंप दो जायें, और सरकार क्रियात्मक रूप से उसका अनुगपत 
करे । ऐसा राष्ट्र तमी बन सकता है जब बालिंग मताधिकार 
(000७) [7870088) के आधार पर विधान परिषद का निर्माण 
हो और उस विधान परिषद को अपने विधान के बारे में अ्न्तिर 
निर्णय करने का पूर्ण अधिकार हो । 

इसी विचार घारा को आम जनता की मांग बनाने के लिये 
कांग्रेस ने इसे प्रान्तीय व्यवस्थापक संभाश्रों द्वारा स्वीकार करवायो--- 

“इस व्यवस्थापिका सभा की राय में १९३५ ई० का गवर्नमेंट आप: 
इंडिया ऐक्ट राष्ट्र की झमिलाबाश्ों का प्रतिनिधित्व नहीं करता भरत 
यह कतई असुमस्तापप्रद है। क्योंकि इसके निर्माण का उु्ें श्य हा 
भारतीयों को गुलाम बनाये रखने का हैं। इस व्यवत्यारिका सभा की 
यू मांग है कि इसे २ढू करार दे दिया जाय और इसके स्थान पर 
बआालिंग मताधिकार के आधार पर एक विधान निर्मात्री परिषद द्वारा 
जिसमें पूर्णतया भारतीयों का द्वी प्रतिनिधित्व हो, ऐसा विधान बनवा 
कर ज्ञारी किया जाय जिससे भारतीयों को उंमकी इच्छाओं भर आबव 
शु्यकताओं के अनुरूप विकास करने का अक्सर प्रांष्त हो |”! 

इसके बाद कांग्रेस ने त्तीसरा कदम उठाते हुए द्वितीय महाथुद्ध 
के बाद ही तथा बिटिश सरकार की उसेजनात्मक चुनौती के परिशाम 
स्वरूप प्राग्तीय शासन से एकदम हाथ खींच लिया | १६३५ ६० की 
जअवम्गर में कांग्रेस की कार्य-कारिणी ने विंधान परिषद के विखार को 
पुनं। विश्तोर देते हुए. एके प्रस्ताव पांच किया->« 
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“यह कभ्रेटी पुन; घोषित करना चाहती है कि बिठेन की मीति से 
साग्नाज्यवादी ऋलक मिशने तथा कांग्रेस की पुन; सहयोग प्रदान 
करने का अवसर देने के विघय में सोचने के लिये, भारतवर्ष में 
विधान- परिषद का निर्माण अत्यन्त ही आवश्यक है। अंग्रेजों को 
भारतीय स्वाधीनता की मांग तथा भारतीयों के द्वारा ही उनके विधान 
निर्माण की मांग की स्वीकागेक्ति की घोषणा कर देनी चाहिये। इस 
कर्रेडो की धारणा है कि विधान-परिषद ही एक ऐसी लोकतम्भीय 
प्रणाली है' जिसके छारा एक स्वतं+र देश के विध।न का निर्माण किया 
जा सकता है। जो लोकतन्त्री शासन (व स्वतन्त्रता के विषय में 
विश्वास ही ने कहें, उसके विपय में सोचना ही . व्यर्थ है। वह इस 
विषय में कोई भी मार्ग अहण कर सकता है । यह कार्य-कारिणी समिति 
विश्वास करती है कि साम्पदायिक समस्या तथा अन्य कटिनाइयों के हल 
करने के लिए. विधान परिषर की स्थापना ही सबसे ज्यादा द्वितकर हे । 
यह कंमेटी छेपा विधान, मिर्माण. करने में समर्थ है जिसमें तमाम 
स्वीकृत श्रत्प संख्यकों के शिकार उनकी इच्छानुलार सुरक्षित रहेंगे । 
झक्प संख्यकों की वे समस्याएँ जिनका आपत्त में कोई इल नहीं 
निकल सकेगा, «उन्हें पंच के सुपुर्द कर दिया जावेगा | विधान परिषद 
का खुनाव बालिंग मताधिकार के आधार पर द्ोगा किन्तु उन अल्प 
संख्यकों के लिये, जो मौजूदा पृथक निर्बाचन को ही पसन्द करते हैं, 
बहा तरीका अपनाया जावेगा | केन्द्राय व्यवध्यापिका समा (0७070 
],0278)8॥ए8 0 68७॥॥|9) में उनकी जो संख्या है उसी से उनकी. 
शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है | 

खाले. दो वर्षों में विधान-परिषर की कहवता का काफ़ो विरोध 
हुआ लेकिम अधिकृत ह्वार्थों के तरिरोध के बाबजूद छदार दल ने . 
विधान परिषद का इसलिये विरोध किया कि उन्हें उम्र लोकतस्तीय 
प्रणाली में विश्यात्ष नहीं है । मुस्लिम लीग के विरोध का कारशं सई 
था कि भारतवर्ष में बरजिंग मताधिकार एकदम, अव्यत्रद्वरिक है और 

ब्यु 
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साथ ही उन्हें बहु संख्यकों के मुकाबले में मुस्विम स्वार्थों के नष्ट होजाने 
का सबसे बड़ा सर था। (६४० ई० की मार्च में पाकिस्तान के प्रस्ताव 
के पास हो जाने पर मुस्लिम ज्ीग ने कांग्रेस की इस बिचार धारा को 
थोड़ा बहुत स्व्रीकार किया किस्तु मतभेद यह रहा ऊि कांग्रेस देश के लिये 
एक विधान-परिषद चाहती थी और लीग दो की मांग कर रही थी । 

झल्प संख्यकों की आशंकाओं का कांग्रेस ने कितनी ही बार 
समाधान किया । कांग्रेस ने यह भा स्पष्ट कर दिया कि आप जनता 
का चुनाव बरालिंग मताधिकार के सिद्धान्त पर होगा श्रौर यदि शह्प 
संख्यक अपना चुनाव पृथक निर्वाचन के श्राधार पर चाहें तो थे बैसा 
ही कर तकते हैं और इस प्रक्रार मारत के भावी विधान निर्माण के 
कार्य में उनका भी उचित द्वाथ रहेगा | उनकी खास समस्याक्रों के 
विधय में यह निश्चय किया गया कि जहाँ तक उनके अपने रीति 
रित्रातों और संस्कृति तथा आम समस्याओं का प्रश्न है वहाँ वे आपने 
ही प्रतिनिधियों के तीन चौथाई बहुमत द्वारा उम्हें मिबरंदा सकते हैं | 
प्रदि क्रिसी खास मामले में कोई निर्णय न ही सके तो उन्हें वह मामला 
सतन्त्र पं बी के, जैते लीग आफ नेशन्स ([,७॥०४७ ०0 ं॥॥0॥४) 
था हैग ( [49:08 ) के अ्न्तर्गाष्ट्रीय न्‍्यायाजब के सम्मुख रखकर 
निर्णय लेना चादिये | 

बूटिश सरकार - का विधान परिषद सम्बन्धी हर समय परिवर्तित 
डीते रहने बाला देव ही भारत में ब्रिटिश नीति का सब्या इतिंद्वास 
है । १8४५० ३६० की ८ अगस्त के अपने वक्तव्य में लाई लिमलियरों ने 
बोषित किया था कि “भारतीयों को लवीन विधान निर्माण संबंधी 
जिम्मेदारी स्वयं उन्हीं की है, इस भारतीय इच्छा से सम्राट की सरकार 
की सद्दानुभूति है | दृद्धिश तरकार भी चाहती है कि भारतीय इस 
इंष्छा को पूर्ण हूप से क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करें, बयोंकि श्र 2 
बिदेव और भारत के बीच के दी कालीन सम्बन्धों को देखते हुए 
हृठिश सरकार भो आने वदनों का पालन करने को उल्युक है। 
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झृटिश सरकार की भी यहो इच्छा है कि भारतीय अपनी जिभ्मे' 
दरियों से पीछे नहीं हटे। बृद्धिश सरकार ने मुक्के यह घोषित 
करने का अधिकार दिया है कि मद्बायुद्व के खत्प होने के साथ शीघ्र 
ही, भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का जहाँ तक द्ो सके एक दल 
निर्माणु किया जाय, जिससे कि नवीन विधान की रूप रेखा के विषय में 
विचार किया जा सके । सरकार इस कार्य को शाघर ही खत्म कर देने 
सें जहाँ तक उसकी सामर्थ्य में है, सहायता देने की तैयार है और १६ 
इससे सम्बन्धित दर तरह के मामलों में मी काफी मदद पहुँचाने को 
अद्यत है | 

लाई जिनलिथगो की इस त्रोषणा से देश को कई भी लाभ नहीं 
हुआ | बल्कि देश ने इस घोपणा को निरर्थक और बेहूंदा बताया | 
लेकिन १६४२ ई० की मार्च में क्रिप्स (2४.8) ने देश के सम्पुल् 
जो प्रस्ताव रखे वे, विधान-प्रिषद सम्बन्धी कह्पना को थोड़ी बहुत 
प्रोत्ताइन देने वाले माने गये। उन प्रस्तावों में महायुद्ध के बाद ही 
विधान-परिषद की स्वापना सम्बन्धी रूपरेखा प्रदर्शित को गई थी। 
उसका विशेष बातें इस प्रकार हैं ;--- 

आअ--भद्दायुद्ध के खत्म होते ही, भाद में दी गई रीति के 
अनुसार, शीघ्र भारत में एक चुना हुआ ढइल स्थापित किया जायेगा, 
जिसके समक्ष सारत के नवीन विधान बनाने का कार्य रहेगा।! 

ब्र- ऐसी भी सुविधाएं रखी जायेंगी जितसे भारतीय विधान 
के निर्माण में रियासते भी भाग से सकें। ह 

स-« सम्राट की सरकार इस प्रकार बने हुए विधान की निम्न 
शर्तों के साथ जारी करने को बाध्य रहेगील्‍*« 

क--किसी भी भारतीय प्रान्त को कजग रहने या शामिल होने 

का पूरा अधिकार रहेगा | । 
ख--विधान परिषद और मधाट की सरकार के बोच एक सम्धि- . 
“पत्र लिखा जावेगा शोर 58 पर दोगों के दस्तखत होंगे [7 


( १६ ) 
गं-- उसमें ऐसी भी शुक्िधाएँ रहेंगी जिससे जाति सम्बन्धी और 
घामिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्राप्त होगा | 
थे -विधान' निर्माण करमनेबाला! परिषद इम प्र कार निित होगा --- 
प्राम्तीय चुनानं का परिणाम ज्ञात दो जाने पर, जो कि महायुद्ध 
की सम्रापति के बाद आवश्यक है, शीघ्र ही प्रान्तीय घारा 
([#6एंवटांब! ०प्र8 078) सेथाओं के समरत प्रति- 
निधियों को एक चुनाव ज्ेत्र माना जाकर उन्हीं में से आनु- 
पातिक निर्वाचन के ( [॥0.00॥079| ०9/8७॥॥॥8- 
पता ) आधार पर विधान-परिषद के सदस्यों का निर्वाचन 
होरा । यहे नवीन चुनाब, समस्त प्रतिनिधियों की संझया 
का देशमांश होगा। भारतीय रियासतें भी इसमें अपने 
विनिबि भेजेंगा ! उनका निर्बानम भी जनसंख्या के श्रनु 
पात एर ही दोगा थ्रोर उन्हें भा. ब्रिटिश सारत के प्रतिनिधि 
की तरह ही श्रश्रिकार प्राप्त होंगे ।? 
क्रिप्त प्रध्वाव के विधान सम्बन्धा साग का अपने अपने हष्टि- 
कोण से कांग्रे स, मुस्तिमलोग, हिन्दू मद्ासभा तथा देश के श्रन्य दलों 
वे गहरा विराध किया । कांग्रे स ने प्रधानतया “प्रतिनिधित्व में ताकानित 
हत्या के प्रवेश तथा “पारतीय रियासतों के & करोड़' लोगों की साफ 
छोड़ देने” तथा क्रिमी प्रान्त के प्रवेश म॑ इकाबट के आश्चर्य जनक 
सिद्धान्त की पूर्व स्वीकृति? के बारे में घोर बिरोध किया । दविल्‍्दू महासभा 
है कम्यूनल श्रत्रा्ड ((0ततपा)॥। जाके) के श्राघार पर प्रवेश 
मिषिद्ध और चुनाओं के विषय में विरोध किया जो अन्‍्तर्साष्ट्रीय तो 
बढ़ीं किन्तु लोक क्र के सात्विक सिद्धान्तों के आधार के खिलाफ 
है | लीग ने “एक ही भारतीय शुढ्” के आधार पर क्रिप्स प्रस्ताव 
का विरोध किया | लीग का कहना था कि /एक से ज्यादा शुट्ों की 
अह्यना का बहिष्कार ध्वष्निल औ--अरव्यवहाय्य है। आशुपातिक 
निर्वाचन का मतलब' होगा मुप्ललमार्नों' के स्थार्यों' का पूर्ंतया 
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विनाश | प्रथम निर्वाचन द्वारा मुसलमानों का. चुनाव ही मुसलमानों 
का सच्चा प्रतिनिधित्व करेगा और यही सबसे बेइतर तरीका होगा । 
विधान परिषद में बहुमत के आधार यर मुमलपानों का निर्शय विधान 
परिषद्‌ के बहुसंखबक दल की दया पर हो रहेगा | इस परिषद्‌ में मुसल- 
सान प्रायः कुल २४ प्रतिशत ही रहेंगे | तय हो लीग ने “मारतीय 
प्रास्तों की प्रवेश निषिह्चि के'तरीके और प्रणाली, जो किप्स प्रस्ताव 
के श्रमुम्तार “शातन व्यवस्या के आधार पर बनाई गई है, तक के 
आधार पर नहीं -- का भी घोर बिरोध किया 

इसके बाद सप्र्‌ कमेटा की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट 
बहुत ही परिश्रम के साथ तैयार की गई थी । इस दि. में पाकिस्तान 
को पूर्ण अब्यवह्वारिक जताते हुए क्रिप्प प्रध्ताव के कुछ सुकावों को 
निरर्थक बताया गया । परसखु इसमें क्रिप्प के उन प्र्ाओं की कुछ 
संशोधनों के साथ सिफारिफ की गई जिनका सम्बन्ध विधान निर्मात्रों 
परिषद से है। उस समय तमाम सारताय नेता जैज में थे। मृध्लिम 
लीगी ज्षेत्रों में इस रिपोर्ट का स्वागत नहीं हुआ। आशवर्य हे कि 
जब इस रिपंार् में हिल्दू मुस्लिमों के, परिगणित जातियों की संझपा 
को छोड़कर, समान अनुपात पर विशेष ज्ञार दिया गया है, किर 
मुस्लिम लीग ने किस आधार पर इसका विरोध किया ? | 

मार्च (६४६ ई० में मि० एटली मे अपना वक्तव्प दिया कि भारत 
की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार किया जाता है तथा ब्रिटिश सरकार 
का यह हद मिश्चय है कि बह स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये भारतीयों 
की ग्रथाशक्ति सहायता करेंगी । शह्यसख्यकों को बहुसंख्यकों की 
स्वपतत्रता प्राप्ति के मार्ग में रोड़े नहीं अटकाने देगी, व्वाडे फिर झहतय- 
संख्यकों का मसला कितना हो महत्वपूर्ण क्यों न हो 8 

इक व्रक्तज्य से देश मे फिर करवट बदली । छाथ ही ऐडली ने बह 
भी घोषित किया कि. “तोन प्रमुख मन्नियों का (५३॥००७॥ धि।8980॥) 
जाई पैनिक लारेन्स की अध्यक्षता में भारत जायेगा और उसके साथ 
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सर स्टैफर्ड क्रिप्ठ और ए० व! ० एजैग्मैन्डर भी जायेंगे | ये तीनों मंति- 
गयु भाग्तवर्ध में पहुँच कर कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझोता 
कराने की चेष्टा करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा, भारत के प्रवि- 
निधियों की एक अस्थायी सरकार कायम करेंगे झौर भारतीयों का 
परजी के अनुसार ही एक विधान बनाने बाली परिषद को योजना 
भी कार्यान्वित करने की चेप्टा करेंगे वक्तव्य में यह भा कहा गया 
था कि "“इसक बाद वे भारत श्रौर ब्रिदेन के बीच एक सन्धि भा 
कराने के लिये प्रयत्नशील होंगे |”? 

इस मत्रिमएडल मिशन के भारत में आजाने के बाद दिल्लनी में 
महीनों नेतागणों से लम्बी सुलाकातें हुई । इसके उपगब्त कांग्रेसा 
झौर लागी नेताओं से भी मंत्र मितन ने शिमला में गंसार परामशं 
किया, परन्तु इस सम्मेलन से कोई लाभ नहीं हुआ | अन्त में दोनों 
प्रमुख दलों के नेतागर्णा से ते करके ए.७ मध्यवती घरापणा मंत्रि मिशन 
में १६ मई २६४६ ६० की का । इस योजना में पाकिस्तान को श्रव्ययहाय 
बताया गया | इस धोपणा में इसके सिवाय आवश्यक एवं मंयीदत 
शक्ति से सम्पन्न संघ ("०१०/७/३0७) श्रश्यायी सरकार व दें।र्ध कालीन 
बोचना, सिथासतों की समस्या, प्रान्तों का शुदों के अनुसार वर्गीकरण, 
घालिंग मताबिकार की पग्रधानता आदि पर प्रकाश डाला गया । 
इसके सिवाय विधान परिषद्‌ के चुनांब, प्रान्त को आबादी के ६७ 
लाख के पीछे एक को निर्वाच्त किये जाने की धोपणा की गई। 
कांग्रेस ब लीग-दोनों प्रमुख दलों ने इस घोषणा भे गलतियाँ बताई । 
कांग्रेस ने केन्द्रीय सरकार की मर्यादित शक्ति एवं गुटपनदी की समस्या 
का विरोध किया बे लीग ने पाकिस्तान को अब्ययद्ारिकता की तीखझ्र 
निन्दां की | 

इमका आशय यह नहीं कि घोपण। सभी दृष्टियों से गज़तियों से 
भरी हुई थी | घोंपणा के अनुमार बनाई जाने वाली विवान परिषद्‌ 
खोकतब्तीय आजदी एवं आानुताविक प्रतिनिधित्य के विद्धान्तों पर 
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खाहत थी | साम्प्रदायिक मसलों के अलावा सभी मामलों में निर्णय 
साधारण बहुमत पर ही लोकतन्त्रीय प्रण,ली पर रखा गया। मुमल- 
मानों के लिये संत्र, विधान परिषद एवं व्यवस्थापक सभाओं में सी 
संरक्षण ( 8४७ पतातारोर ) नियुक्त किये गये। भारतीयों का बहुमत 
केन्द्र एवं प्रान्तों के शुट के विचारों का स्वागत करता है किन्‍तूं रियामर्तो 
का चुनाव प्राल्तों की प्रणाली पर नहीं रखा गया । यहां घोषणा पत्र में 
एक भयंकर कप्मी है । विधान-परिषद की तमाम सदस्यता भारतीय रखी 
गयी और उसमें एक भी अभारतीय को स्यान नह्ों दिया गया। इसके 
साथ ही यह भी हयष्ट कर दिया गया कि जिवान परी पद के कार्य में 
ब्रिद्चिश सरकार की ओर से कोई मो झफावट नहों डाली जायेगी। 
बियान परिषद स्वतंत्रता पूर्वक अयनता विधान निर्माण करेगा । 

मंत्रि मशडल के इन सान सदस्यों का योजन के अनुसार. बृटिश 
प्रान्तों से विज्ञान-परिषद्‌ के, लिये सदस्यों का चुनाव हुआ । प्राश्तीय 
घारा सभाओं ने इस चुनाव में निर्वालन चुेत्र ( एएाह।८0५ ) 
का काम क्िया.। लिवाखित सदस्यों के चुनाव लिए पर्याप्त सवतत्वता 
सकती साई पो अतः धारा सभा हे सदस्यों ने कांम्रेस की इच्छा के 
अमुमार इस जात की कोशिश की कि विधान परिषद्‌ मेंस प्रमुख 
भारतोय आज़ार्य। चुनाव में पृथक निर्वाचन का सिद्धान्त ही माना 
गया। अपने-अपने निर्वाचन दोज से जितने प्रतिनिनियों की खंखता 
मिश्चित थी, उतने बोट प्रत्येक सदख्य को देने का अधिकार था | इस 
प्रकार प्रान्तीय धारा समाशों के विशेष अ्तिवेशन बुलाकर नवम्बर 
सन्‌ १६४६ ६० तक जूठिश प्रांतों में निर्वाबन का काम समाष्त किया 
बाया । विधान-परिष्रद का प्रथम अधिवेशन ६ दियस्वर ६६४६ ई० 
की प्रारम्भ दुआ्आ ॥ 

मारतीय विधान-पर्षिद के दो ऐतिहासिक अधिवेशन श्रमी 
सक सफलता पूर्वक हो चुके हैं जिनमें परिषद की आररंभिक सभी 
कार्राइजँ हो खुको हैँ । विधान-परिषद्‌ के निर्माण एवं 
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ज्राज तक की पूर्ण सफलता में सबंपिरि हाथ पंडित जवाहर लाले 
मैहरू का है । इन दिनों वे मारत सरकार के उपाध्यक्ष 
( ए0०-गि'छहापैजाक, 908४७ (०४६ ) हैं। दुर्भाग्य की 
बात है कि पढिले मम्जूर करके भो मुश्लिम लीग विधान परिपद 
में सम्मिलित नहीं हुई। कई कारणों के झलावा उसके न शथ्राने 
का मुख्य कारण है आमाम की समस्या | मुस्लिम लीग आसाम को 
“सी” गुट के अन्दर रखकर ही उसके विधान निर्माण का काय करना 
चाइती दे, किन्तु आधाम को मुश्लिम लीगी बहुमत के वशीभूत रहने 
में पूरा खतश है। 


छीग की नाराजी का झुझ्य कारशु--- 


आंसाम इन दिनों. प्रसिद्धि का प्रधान केन्द्र इसलिये भरने गया 
है कि मुस्लिम लीग उसे पूर्वीय पाकिह्तान में सम्मिलित करने को 
बोरदार मांगकर रही है। लेकिन ऐसा सोचना गशत होगा हि 
इसके सिवाय आसाम की प्रसिद्धि का कोई कारण ही नहीं है | एक 
स्थल पर आशाप के गर्ववर सर एन्ड्यू को ने कहा है. कि “आसाम 
की तरह मारत के किसी भी आन्त में जातियों का इतना -अबश्दस्त 
प्िभ्रण नहीं है फिर मी लोग यहाँ की तरह कहीं भी इतने मेल-शोज 
के साथ रहते नही पाये जाते |” यह कोई साथारण विशेषता नहीं है 
और यह सदियों के सम्मिलित रहन-सहन, आचार, विचार श्रादि से 
ही पैदा हुई है । 

. परन्तु यह प्रान्त भारत के अन्य प्रान्‍्तों की अपेक्षा कई प्रकार से 
पिछड़ा हुआ है । यद्दी कारण है कि उसे हर ब्रात के लिए. केस्दरीय 
सरकार का सुखापेद्वी रहना पड़ता है। झाय के साधनों को कमा के 
के कारण ही यह प्रान्त अ्रन्य प्रान्तों की तरह विकेतित एवं प्रततियीज्ञ 
नहीं हो सका | आठाम में न तो दाईकरोई है, मा मेडिकल फालेआ है, 
और ने कोई विश्वविद्यालय | 
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आशसाम को सजदुर समस्या भी बड़ी पेचीदी है। यहाँ स्थानीय 
मजदूर प्राप्त होना संभव न होने से ही अधिकतर पूर्वी बंगाल, खास 
कर मेमनसिंह जिले के मुघलमान ही हजारों की संख्या में आकर यहाँ 
चसते जारहे हैं | « ह 

१६४७० ई० की मार्च में अखिल मारतीय मुस्लिमलीग ने'पाकिस्तान 
प्रस्ताव स्वीकार किया | इस प्रस्ताव को भारत के किसी भी दल ने 
पसन्द नहीं किया लेकिन जब राजा जी के सुकाव पर १६४४ ई० में इस 
प्रस्ताव पर गांधी जी और जिन्ना साइबर की बातचीत हुई तो यह स्पष्ट 
होगया कि विवाद की असली जड़ आासाम ही है। १६४४ द० की ५७ 
सितम्बर की अपने पत्र में जिन्ना साहब ने आसाम पर पाकिस्तानी 

भुत्व बताया | 

इसी अर्से में बंगाल व श्रासाम की मुस्लिम लीगी सरकारों 
आसाम व बंगाल को पूर्वीय पाकिस्तान में सम्लिलित करने को श्रपार , 
चेष्टा की | इस सम्रय के शआआसाम के गवर्नर सर राबट रीड ने 
सदाउहला मंत्रि मण्डल की यह कोशिश रोक दी । गवर्मर ने अपना प& 
त्याग करने के बाद एक पत्र में लिखा था “जो विभिन्न जातियाँ श्रासाम 
में परमरा में बसी हुई है, उनको जभरदस्ती हृटाकर दल के दल बाहरी 
मुसलमान स्वयं आबाद होते जा रहे हैं। वे मुसलमान मेमन सिंह जिले 
से आरहे हैं | इस आगमन से मुसलमानों को बेहद प्रसन्नता हो रही 


है, क्योंकि इससे उनकी पाकिस्तानी नीति को तफलता प्राप्त होती 
“धखशिडत भारत ० राजेंन्द्र प्रसाद 


इस प्रकार पुरानी जातियों को आसाम से निकालते रहने के बाद 
भी सिलहट जिले को छोड़ कर प्राय समश्त प्रान्त में मुसलमान अल्प 
संख्यकों में ही हैं। सिलहट मिले में मुसलमान ६० प्रतिशत हैं। 
सिलहट सम्पूर्ण, प्रान्‍्त का दशमांश है और इस जिले की आबादी 
' समस्त प्रान्तीय आाशदी की ३१ प्रतिशत होती है । 
इसके बाद जब मंधि गएंडल परिशन ने गुद्बादी (970फफांठछ) 
दै्‌ 


( श्दे ) 


की घोषणा की तो उसने आसाम तर बंगाल की मिलाकर एक गुट 
(370 प) बना दिया | इससे मुश्जिस लीग की मरजी पूरी हो गया। 
किन्तु सोचने की बात है कि श्री जिन्ना मे पूरा आसाम प्रान्त 
कभी नहीं मांग! । भी जिन्ना ने अपने प्रस्ताक॑ द्वारा तो सिफ़े 
ग्रान्तों के नये सिरे से सोसा निर्धारण की हो ख्वाहिश की 
थी । पर मिशन ने वास्तविकता पर पर्दा डालकर उसे पूरा प्रान्त 
ही सौंप दिया । यह ठीक है कि घोषणा के अनुसार आसाम 
को अपने शुट से अलग हो जाने का अधिकार है. और बह मी तम्र 
जब कि प्रान्तीथ विधान “सी” गुट के लिए नयी प्रस्ताविक प्रान्तीय 
श्ारा सभा द्वारा जारी कर दिया जाय | लेडफिन बंगाल तो “तो” गुर 
में महत्वपूर्ण प्राम्त है और उसकी स्थिति इस तरह की है' कि वह 
आताम के विधान को निर्माण करने में अपना प्रथुत्व काम में ली 
धकता है । इससे कई ऐसी कठिनाइयाँ सामने श्रागई हैं जिसका सामना 
करना आसाप के जिए आवश्यक दो गया है। 

यह ठीक है कि आ्रासाप की “सी” गुठ से अलग हो जाने का 
धूर्ण अधिकार है लेकिन उसे किसी दूसरे गुर में शामिल हो जाने का' 
झधिकार नहीं है| उसे ४ए” गुट में शामित्र होने का हक हामिल 
अह्दी है | . 

श्रासाम की मदु मे शुमारी के कमिएनरों ने आसाम धारा सभा 
के चुनाव के लिए. पहिले से ही ऐसे नियमों का निर्माण किया है नो 
खत्यन्त ही मयावह है| बंगाल की मुह्लिसम लीग भी अपनी शक्ति का 
प्रसार करने पर उतारू है, फिर भी "सी” गुट में वह शक्ति नहीं है 
वि बह गैर रजामनदी से आसाम को अपने में शामिल कर सके | और 
उसे अपने प्रभुत्व में रख सके । आसाम में दिनल्‍्दू , मुसलधान व झम्य 
आातियाँ आबाद हैं। मिशन के मारत में आने के साथ ही वहाँ की 
प्राचोन जातियों नें खण्डित भारत के बिरोध को घोषशा कर दी थी | 
पदि पाकिस्तान बनाने का ही निर्णय हो तो उन्होंने पहिलले से ही यह 
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निणंय कर दिया था कि वे अपना स्वतंत्र सष्ट्र कायम रखेंगे । जिसके 
झ्तराष्ट्रीय सम्बन्ध ब्रिटिश उपनिवेशों के समान ह। रहेंगे | 

मॉरिस हयूलेट से लेकर बेरियर एलविन तक के वशानुगत नेताश्रों 
का कथन है कि ये थ्रादि वासी हिस्दूं सामाजिक एवं घामिक प्रणाली 
के ही अंग हैं | इस प्रकार आसाम दो भागों में बंट गया है | हिन्दुओं 
और मुसलमानों में । मुसनमाम लीग के दवगाव के कारण छलग हो 
जाना चाहते हैं । 

मुस्लिम लीग झ्रासाम को पाकिस्तानी झ्ेव में या “सी” शुर में 
क्यों मिलाने के लिये उत्सुक है, इसक्रे ४ मुख्य कारण हैं... 

पूर्व में बंगाल के मुसलमानों को फैसाने के लिए 
खासाम प्राकृतिक स्थान है | 

२-- आसाम के झ्रादि बासी अशिक्षित, असंस्कृत एवं राजमीतिक 
दृष्टि से पिछड़े हुए, वर्ग में से हैं। इसलिए भारतायों की दृष्टि से 
गिरी हुई जातियों में से हैं । ह 

३-- आसाम के आदि वाध्तियों के लिये जब कोई स्कीम बने तो 
बाहर से ग्राकर बसे हुए हिन्दू मजदूरों को उसमें ठम्मिलित नहीं किया! 
जाना लाहिये। 

४--आंसाम के जंगली व खनिन्न पदार्थों की बहुतायत के कारण 
ही पूर्वीय पाकिस्तान में श्रासाम का मिलाजा जरूरी है | 

कोई भी भारतीय जो अपने देश का द्वितविन्तक है, इनसे ४ 
कारणों की वजह से ही आसाम को पाकिस्तानी ज्षेत्र में शामिल कर 
देमे पर राजी नहीं हो सकता । वास्तव में यह मूखतापूर्ण प्रस्ताव है 
कि मुतलमानों के अलावा वढ़ाँ जितनी भी बस्ती है, बह उसकी 
मरजी के खिलाफ लीगी नियंत्रण में रहे | इसके अलावा यदि बाहुर 
के बसाये हुए हिन्दू मजदूर किसों मी रक्रीम से बाहर रखे जाते हैं तो 
बाइर के मुसलमान जो वहाँ जाकर बस गये हैं. उनकी स्क्रोमों में कैसे 
सम्मिलित किये जा सकते हैं ! और उन्हें वहाँ के ही निवासियों की 
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तरह कैसे स्वीकार किया जा सकता हे ! जिन्ना साहब की इस खब्त को 
भला कौन हवीकार कर सकता है कि बाहर से झाये हुए सभी मुसलमान 
आसाग के सागरिक ह्वीकार किये जाये किन्‍्तु बाहर के आये हुए सभी 
हन्दू नागरिकता की सुविध्ाशों से वचित रखे जाये । 

मुस्लिम लीग अपनी बंधी हाद्िगन परिषाटी का ही आसाम 
से प्रयोग कर रही है। उसका पहिया दावा है कि सभी मुसलमान 
एक राष्ट्र के रूप में हैं | शेप सभी आतियाँ बाहर में आकर बसा हुई 
होने के कारण उस प्रान्त में अपना कोई भी हक नहीं स्खती। दूसरे 
उद्द कि मुस्लिम लीग ही झासाम की हकदार जनता है, अतः दूसरों पर 
प्रभुत्व रखने का उसे अधिकार है । तीसरे यह कि बाहर से आये हुए! 
पुसलमानों की बेशुसार संख्या के बसाने के लिए उनका एक स्वतन्त्र 
ही इलाका होना चाहिये । | 

सचाई तो यह है कि शासाम के मविष्य के जिम्मेदार मी आसामी 
दी हैं। यदि इसी मूल सिद्धान्त की रक्षा में ्रासामी असफल होते हैं 
तो निश्चय ही उनका भविष्य अन्धकारमय है। अ्ग्रेजों को इसमें कोई 
भी दिलचस्पी नहीं है | क्योंकि ताकत के सिपुर्द कर देने के बाद कुछु 
भी हो, उन्हें उससे क्‍या ! यह तो भारतीयों को ही देखना है कि उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध न्यायपूर्ण हों । 

आपाम ने कोई नई माँग पेश नहीं'की है । वह पिफे अपनी आवाज 
पहिले से ही बुलन्द इसलिये कर रहा है कि पाकिस्तान का स्वप्न देखने 
बाले उसके स्वार्थों' का सत्यानाश न कर डाले । देखने और कहने में 
तो यंद्द बहुत ही छोटी-सी बात है पर पारस्परिक शांति के लिये सबसे 
महत्वपूर्ण है | 

इस तरह आखाम की समस्‍या बहुत ही गम्भीर है, जो न तो 
अलग्र झल्वग इलाके कायम कर देने से दूर होगी और न आसाम को 
गाल के गुद में मिला देने से ही हल हो सकती है।यह . समस्या तो 
उक्त भारत के साथ के सम्बन्ध से ही दूर हो सकती है। आाधाम 


( ४१ ) 


अकेला रहकर स्वृतन्त्र नहीं रहेगा, इसलिये उसे बंगाल के प्रभृत्व में 
रहना पढ़ेगा--यह दलील निताम्त थोथी 
ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि यदि शासाम चंगाल के अधीन 
प्रान्त के रूप में गुर में शामिल हो जायेगा तो उससे वह पारस्पाक प्रेत 
भात्र नहीं रह सभेगा । इसके बजाय उसको संगठित भारत के साथ गहने 
मे सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि आज आमसाम के रूपी दलों में 
शी पारस्परिक प्रेम है, वह छोर सी स्थायी हो जायेगा और रहे-सहे' 
शेद्‌ भाव भी हमेशा के लिये नण्ट हो जायेंगे | 
विधान परिषद में इल-शक्धि 
विधान परियद के चुनाव में कांग्रेस को विशेष बहुमत रहा 

विधान परिषद के श्य8 सदस्यों में से कांग्रेस को २०४ सीछे 
प्राप्त हुई । १६१६ सीरों का चुनाव समस्त थान्‍्तों में जुबाई १६४६ में 
समाप्त हो गया । ६३ सी रियासतों के लिये अलग ही नियत है, जिनका 
जुनाव बाद में होगा। श्रेंग्रे जी भाग्त में चुनाव की स्थिति निम्न रही | 

कांग्रे स---२०५ सदस्य 

पृस्लिमल्ञीग--७ ह सदस्य 

स्वत्तन्ध ( साधारण |--११ संद्ध्य 

श्युतन्त्र मुसलभान--ह सदस्य , 

शिख-*४ सदस्य 

कुल, जोक..." २६६ सदध्य 
१.० साधारण या श्राम्त सीर्टों में से कॉँग्रेस की १६६८ सीटों पर 
'ब्रिजञय हुईं । कांग्रेस स्वतस्ध १९१ सीटों को आस नहीं कर सका । दिल्ली, 
अजमेर, मेरबाड़, कुर्ग और बलूचिस्ताव की ४ सुरक्षित सीों में से 
कांग्रेस ने ३ सीटें हवतिल कीं। दिल्‍ली और अ्रजमेर मेरवाढ़ा का 
प्रतिनिधित्व वही तदश्य करेंगे जो हुक प्रास्तों से केद्रीव एडेग्बली में 

बाखित हुए हैँ । 


( शेर ) 


मुबलमानों की 3८ सीटें सुरक्षित थीं, इनमें से ३ सीटों पर 
काँग्रेस की विजय हुईं | मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्रब्दुल- 
गफफार खाँ, और रफ़ीअहमर किंदवई इन तोनों सीटों पर चुने गये | 
स्वतन्त्र मुमलमानों की १ सीटों में से २ स्वतन्त्र मुसलमान फजलुलइहक 
( बंगाल ) और सर मुतएफरअजी खाँ कालिमवक्श ( पंजाब के सम्मि- 
लित दल के सदस्य ) चुनाव में जीते । शेष ७३ सीटों पर मुस्लिम लीग 
ने विजय धाप्त की | 

कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से बंगाल में सिफ़े एक सदस्य सोमनाथ 
लाहिड़ी का निर्वाचन हुआ | 

विधान निर्मात्री परिषद के “ब्री” गुट में लीग का पर्यात बहुमत 
है। “सो गुद में भी काम चलाऊ भहुमत है ही किन्‍्तु “ए”? शुद्ध में 
१६४ कांग्रेती १६ लीगी व्‌ ७ स्वतन्त्र सदस्य है । “सी” शुद्ध मे १५७ 
लीगी और ६३४ कांग्रेसी सदस्य हैं| “सी” शुट् में डाबदर छम्बेडकर, 
फलजललुलहक और सोमनाथ लाहिड़ी--ये तीन स्वृतम्त सदस्य हैं । इन्हीं 
तीन सदस्यों के दखों पर “सा? गुद का भविष्य शवल्म्बित हे। 
खुनाव के कुछ समय बाद ही फजलुलहक ने मुस्लिम लीग को अपना 
लिया । 

कहने का तातयय॑ यह दे कि देश की दोनों प्रमुख संस्थाओं, कांग्रेस 
बलीग के चोटी के नेता विधान निर्माच्री परिषद्‌ में विश्वुसान हैं | 
इनके सिवाय देश के कुछु चोटी के विधान शालह्मी व वक्नोल भी परिषद्‌ 
भें मौजूद हैँ। देश का विधान देश के सर्वोत्तम महान व्यक्तियों हरा 
ही निर्मित हो, इस उद्दें श्य को मद नजर रखकर कांग्रेस ने अपने दक्ष 
के बाहर के प्रमुख व्यक्तियों की भी चुनाव में लिया है । 

प्रहात्मा गांवी यद्यपि चुनाव से झलग रहे फिर भी विधान 
निर्मात्री परिषद्‌ को उनका मूल्यवान परामश हमेशा ही उपलब्ध होता 
देदेगा । सरतेजबह्यदुर सप्ू को, जिनके चुनाव के लिये कांग्रेस बहुत ही 
जुत्युक रही, उनकी अस्वस्थतां एवं बृद्धावस्था के कारण छोड़ देना 


( ३ ) 


पट्ठा | हसी प्रकार डाक्टर बयकर के हग्लैस्ड में होने के कारण उनका 
भरी सदस्य पत्र दाखिल नहीं किया जा सका किम्तु बाद में उनके लिये 
एक स्थान सुरक्षित कर दिया गया | 
प्री गुट । 
फांग्रेल मुस्लिमतीग साधारण स्वतन्नसुसलमान 


प्ृथुक्त प्रांत है ] जा कर 
प्रध्य प्रांत ५६ हु ५८ है 
पद्रास हे हि ५८ झ८ 
बंम्पई श्ह्‌ ४ ६ ट 
बत्रिहार घ्द्ध क्र है है 
अड़ीसा ष्द् फ् है” १९ 
द्ह्ली १५ फ् है न 
कुर्ग । )९ ९ ३६ 
शजमेर मेरवाडा ९ प्र ३९ है 
कुश जोड़ १६७ ९ ४ ७ १९ 
धह्ली शुदद 

कांग्रेस... श्राम मुस्लिमलीग  स्वतैत्र मुबलभान सिश 
पजान दर छ््‌ छू, श्‌ १५ 
सिंध 4 4 हु. फए भ 
पीमान्तप्र देशर # १ /५ भर 
घलूचिप्तान 2९ हर के ॥ रे 
फल गोद. 8, 2 श््टू ध ् 


“जी मुठ ' 
कांग्रेस. आम... मुस्लिम बीस स्वतंत्र बुंबल्मान 


बड़ ५४, हे हरे... 
शातताम , ४ 24 | ३०. रा 
कुल जोड़. श१ । इह.  ....  ई 


( रे४ ) 


नीचे तीनों शुटों के समस्त सदस्यों के नामों की पूरी सूची दी 

आा रही है-+ 
बच गुट 

संयुक्त प्र|स्ति--- 

कांग्रेस-- १ पश्डित जवाहर ज्ञाल नेहरू श भरी पुरुषोत्तमदास 
अंडन ३ पंडित गोविन्द बहलम पम्त ७ सर एस० राधाकृष्णुम ४ 
ग्राचार्य जे० बी० कृपलानी ६ पंडित कृष्ण दक्ष पालीवाल ७ सरदार 
जोगेन्द्र सिंह ८ श्री० ए० धर्मदास 8 श्रीमती सुचिता कृपलामी १० 
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ११ श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ११ श्रीमती 
कमला चौधरी १३६ श्री दयाल दास भगत १४ श्री धर्म प्रकाश १४ 
श्री मधुश्यादीन १६ ओ घुन्दर लाल १७ श्री भगवान दीन १८ श्री 
प्रामीलाल १६ श्री दामोदर स्वरूप सेठ २० थी भोषिन्द मालवीश 
२१ श्रीप्रकाश १५ श्री बालकृष्ण शर्मा २३१ श्री मोहन लाल सबरोना 
2४ श्री रामचख गुप्त २७ श्री महेश्वर दयाल सेठ २६ श्री दरगीविम्द 
पन्‍न्‍्त २७ आचार्य जुगनकिशोर श्द श्री दरिहर नाथ शास्री २६ श्रो 
शिव्बनज्ञाल सक्सेना ३० .डाबटर कैलाशनाथ काथ्जू ३१९ श्री अजीत 
प्रसाद जैन १९ भी बिश्यस्मभर दयाल त्रिपाठी ३४ श्री फीरोज गांधी 
8४ श्री कमल्ापति त्रिपाठी 2७ श्री० आर० वी० घुल्ेकर ३६ श्री 
ग्रलगू राय शास्री ३७ श्री फूलसिंदह ३८ श्री वेंकदेश नारायण तिवारी 
॥६ श्री गोपीमाथ श्रीवास्तव ४० भ्री गोपाल नारायण सक्सेना ४९ श्री 
थ्री बंशीधर सिश्र ४२ पंडित हृदय नारायण कुंजरू ४४ श्री खुरशीद 
लाल ४४ श्री जस्पत राय कपूर | 

स्वतम्त्र ( साधारण )-- श्शजा जगन्नाथ बक्षुतिह १ सर स्वाला 
प्रसाद ओवास्तव ३ श्री पहपत विंहानिया । | 

' काँग्रेस ( मुसलमान 77-१ श्री शफी अहमद किदवई | 
भुस्लिसक्षीग--१ चौधरी खल्लीकुझमा ९ नवाब मुहम्मद इस्मान 


(६ #े४ ) 


इलर्खा १ महाराज कुमार अमीर हैदरखाँ ४ बेगम ऐजाज रसूल ४ 
एस० एम ० रिजवामुहलाइ ६ शजीनज एडमदखाँ ७ मौलाना इसरत 
स्रोह्दानी | 

मध्यपआन्त आर बरार--- 


कप्रि न--, पंडित रविशक्वुर शुक्रत ए सेठ गोविन्द दास ह सर 
हरी सिह गौड़ ४ श्री छेदीलाल ५ श्री० बी० आ्रार० मशइलोई ६ श्री 
कलप्पा ७ श्री अगमदास ८ राजकुमारी अमृत कौर ६ श्र बृूजलाल 
वियाणी १० श्रा पंजाब राय देश मुख १९ श्र भांटकर १३ श्रीमिवर्न 
१३ श्री० एब० के० खाणडेकर १७ श्री दादा धर्माधिकारी ६५४ श्री० 
एच० ची० कामथ ५६ अर० आर० कें० सिधवा | 

मुसलम लीग--१ श्रीौ० के० काज्ी । 
मद्रास प्रास्त-- 


बग्रेस--१ भी राज गौपालाचार्थ २ डाक्टर पद्टामि सीतारामैया! 
३ श्री के० सेन्‍्तानम्‌ ४ श्री भी० शिवराज ५ भी सर० एन० गोपाल 
स्वामी एयमगर ६ सर अ्लादी कृष्णा स्वामी ऐश्यर ६ श्रीमती श्रम्मू 
स्वामी नाथन्‌ ८ भरी राम स्वामी रॉडियर ६ श्री श्रो० बी० अ्रगते करत ' 
१० श्री छौ० टी० कृष्णामाचारी १६ भा रामनाथ गीयनका १४ हा५ 
सुधामनयाम्‌ ३३ श्रा टी० ए० रामालंगम्‌ चेटियर १४ भरा के० काम- 
शा नादर १५ श्रा एन० सी9 बोसताहू पिल्ल है २६ श्री सा० परमल स्वामी 
शेडियर १७ डाक्टर पी० सुबायन १८ श्री एल० कष्णा स्वामों भारती 
१६ श्री सो० सुब्रामनिय्रम्‌ २० श्री नादिमूथू पिल्शई २९ श्रा ठा० प्रका- 
शम्‌ २२ श्री एच० सीतराम रेड्डी र३४ भ्रा एन० संबीवी २डड्ी १४ भ्रो 
क्षी० गोपाल रेड्डी १५ श्री के० चन्द्र मौलि २६ श्री काल बैकटराव 
श७ शी पीक एल७० एन० रजूजन रु८ श्री एन० जी० रही «५ भरी 
मन्ते शयनम्‌ एयस्गर ३० श्री माधव मैनन ३९३ श्री ए७ विल्स॒न 
. है पाइरी जैरोमडी सीजा ३३ आमता दुर्वावाई ३४ शा प्रदर ३४ शआ , 


वे 


(६ रेएे ») 


बी० एच० मनी स्वामी पिल्‍ल्लई ३१६ श्री पी० एम० बेलयुधापानी ३७ 
ओऔमती डाकशयनी बेलायुघम्‌ शष्य श्री बी० गोविन्द दास ३६ श्री बी० 
सी० केशवरशाब ४० श्री एस० नागप्पा ४१ श्री ककुण ४२५ राजकुमार 
सर० एम० ए.० मुथई चेटियर ४३ राजाब्ोब्बिली श्री कुन्हीं रमण | 

सुस्िस छ्ीग--१ श्री अब्दुल सत्तार २ हाजी इसह्ाक सैयद 
३ एद्मद इबाहीम ४ ए० मदबूब अली वेग & श्री बी० पोकर । 
उड़ीसा प्रान्त-« 

कांग्रेस--/ भरी हरे कृष्ण मेहताब २ भरी सनत्कुमार दास ३ 
ओपमती मालती चौधरी ४ राजकृष्ण बोस ५ श्री भूपानन्द दास 
हु श्री विश्वनाथ दास ७ श्री मन्दकिशोरदास ८ भो ओघिराब दवे | 

स्वृतन्ज ( साधारण )-.- * श्री लब्त्मीनारायण मिश्र । 
अम्पई प्रान्त-- 

कांग्रेस-...१ भरी सरदार वल्‍लममाई पढेल २---ओऔ्री शझ्भूर शावदेव 
है श्री ब्री० जी० छेर ४ भ्री कन्दैया लाल मुंशी ४ श्री कन्हैया लाल 
देसाई ६ आर० आर० दिवाकर ७ डाक्टर अलचन० डी० सौजा ८ 
भरी एन० बी० गाडगिल ६ श्री बी० एम० गुप्ते १० भ्री के८ एम० जादे 
१९ श्री एस० एन० माने १२ श्रीमती इंसा मेंइता १३ श्री जी० एम० 
इलावाडे ४ श्री एस० जिहिनिमगण्पे, १४ श्री एम७ के० पाटिल १६ 
कभी एम झार मसानी १७ श्री एच० बी० पाटासकर ४८: खड्डू भाई 
देसाई १६ डाक्टर एम० आर० जयकर | ह 

सुस्लिमलीग -१ श्री आर० आर० चुर्द्रीगर २ श्री श्रब्दुल- 
कादिर शेष | 
बिहार प्रान्त--- 

कांग्रेस - १. श्री भगवत प्रसाद २ श्री श्रमुग्रह नारायश सिंह 8 
अाविटर रहुनन्दत पसार ४ श्री जगवीवनराम ४ श्री फूलन प्रसाद वर्षा 
$ भी महेष प्रसाद सिन्हा ७ श्री शज्धिघर सिंद ८ श्री रामेश्वर प्रसाद 


( १७ ) 


सिनहा ६ भरी देवेनद्रनाथ सामम्त १० भ्री रघुबंश सहाय १९ 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद १० श्री. अमिय कुमार घोष १३ श्री सत्यनारायण 
सिनहा १४ कमल्लेश्वरी प्रखाद यादव १४ श्री दीपनारायश सिनहा 
१६ श्री रामनारायणु सिंह १७ श्री गुप्तनायथ सिन्हा *८ श्री जगत नारा- 
यण लाल १६ श्री श्रीकृष्ण सिन्हा २० श्री बोनी फेसलाकर २१ श्री 
बरम्हेश्वर प्रसाद २२ श्रो जन्द्रिका राम २३ श्री राजबहादुर नारायण 
मेहता २४ श्री देश जन्धु गुप्त २५ श्री बनारसी ग्रसाद मुंकनूवाला २३ 
डाक्टर पी० के० सेन० २७ श्रीमती सरोजिनी नायडू श्ण डाक्टर 
सचिदाननद सिन्हा श६ महाराभधघिराज दरभक्ला ३० श्री श्यासनन्दन 
राहाय ३० श्री जयपाल सिंह । 

मुस्तिमलीग--१ भ्री इसैनइमाम २ श्री लत्तीफुरमान ३ शी 
ताश्रग्मुल हुसैन ४ श्री सैयद ज्ञाफर इमाम ५ भरी मदृम्मद तहीर | 
संयुक्त नाच केत्र- अजमेर मरवाड़ा 

कांग्रे स--? भ्रो मुकुण बिद्वारी लाज़ भार्गव | 
दिल्ला--- 

कॉम्रेंस--१ श्री आसफ अली । 
कु... 

कात्र स....0.ढ १ श्री सी० एम० पुनाच्छा | 

४द्वी?? शुद् 

पखाब अरते---- 

कांग्रे स--६ डाक्टर गोपीचन्द भागव २ पं० भीरामशर्मी ३ श्री 
बद्यीसर देकचन्द ४ सरदार पृथ्वी सिंह आजाद ५ भी दीवान चिंपन- 
लाल ६ भरी मेहरचन्द खन्ना | 

स्वतन्त्र ( साधारण )--२ भी सूरअधल 2 श्री इरमज शाप | 

मुस्लिसल्तीग--१ भरी मदृम्मद अली जिन्ना २ सरदार अब्दुई 
बनिश्तर है नवाब ममदोत ४ क्री महम्मद मुमताज दोलताना ५, सर 


(६ दे 9) 


फिरोज् सा मूव ६ राजा गजनफ़र अली खा ७ प्रोफेसर अवूबक श्रह्मद्‌ 
इलीप ८ श्री महम्मद इफ्तिजादद्वीन ६ श्री महृम्मद्‌ इसन ४० श्री शेख्त 
करामत अली ११ वेगमशाहइनवाज ?१ए श्री गुलामभीक नैरंग १४३ श्री 
मजीर अहमद था १४ डाक्टर मलिक उपर इयात १५ श्री अहमद 


झली | 
स्वतम्त्र ( मुललमान )--१ नवाब सर मुजफ्फर श्रल्ली खाँ 


फिजिलताश | 

सिख «-- १ सरदार उन्वलसिंद २ जानी कर्तार सिंह ३ सरदार हर२- 
मास सिंह ४ सरदार प्रतापतिह | 
प्षामास्त प्रदेश-- 

कांग्रेस! मौलाना श्रब्दुलकलाम आजाद ए खान अब्दुल- 
बफ़फ़ार खाँ | 

मुस्लिनलीग-- १ सरदार बहादुर खाँ | 
धलू विम्तान--- 

स्वतन्त्र मुमलमान--१ सरदार महम्मद सो जोगजाल | 
$ इ्घ-- 

#ग्रिस्त-- १ श्री जयरामदास दौलतराम | 

मुस्मिन्नीग--१ श्रा एम७ ए० खुरंशी ९२ भी पम० एच७ गजदर 
है श्री अब्बुल सत्तार पीर जावा। 

घी) शुह 

[गाल प्राम्त--« 

काग्रेस- १ भरी शय्तचन्द्र बोस १ श्री सुरेन्द्र मोहन घोष ॥ श्री 
के एल्थोती ७ भी ड!क्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी पर डावटर प्रफुल्ललात 
पेय &ै श्री राजकुपार चक्रवर्ती ७ श्री भीरेश्माथ, दत्त ८. श्री 
प्रदेश चर्द्र गुह्दां & महाराज उद्यमचन्द्र' महताब १० श्री आशु 
पं महिलक '१ डाक्टर एचक सी० मुकर्जी, १९ डावटर शयामाग्रसाद 
कर्ची १३ श्री देसचन्द नरकर *छ भी किरण शंकर राय १५ श्री: सु 


( शेह ॥) 


हलचनद्र सेन १६ श्री सत्यरंत्रत बन्नी १७ श्री डी० पी० खेतान १८४ 
श्र पती छीलागाय ५६ श्री हम्बर सिह गज २०७ श्री ज्ञानचन्द' मजुप- 
दार ३१ थी धन॑ तवराय शृए श्री पी० आर ठाकुर १३ शी प्रियरंजन 
सेन २७ शो राघानाथ दांस १४ श्रा पी: डीछ रमकृट | 

स्छुतन्त्र -( साधारण ) १ डहाहर बी० छी० अधभ्वेहकर २ औ 
सोमनाथ लाहिड़ी | 

मुग्तिम लाग--१ नज बजादा लियाकत खली मा 2 सर मह- 
इ्ाद झजीसुनंहक हे श्री एच०७ एस७ सुदगवर्दी ४ ख्वाजा सए निज्ञामुर 
हीत ४ एम ए० एन+ इस्फानी ५ के७ शहादुद्रद ८ श्री शबूहशिम 
६; श्री रप्तीन ए श्री ए७ एम०७ अब्दुल इमीद १० श्री फअलुर- 
हमान "९ शी मत्रबूसरहधान १२ श्री अब्दुल कासिपर्मा १३ श्री इब्रा 
हीमसखाँ ४४ श्री सिराजुन इस्लाम १४ श्री तमीज्ुद्दीनों १६ बावदए 
महम्मद हुमेन १७ श्री मगरलद॒क श्८ श्री अब्दुनाअल मसूड़ +६ श्री 
फारमूबलहक -० शाइजादा यूयूफ ३१ श्री मिर्जा, महम्भद अ्रष्दुल 
हलपकी *ुश श्री एम७ एस « अली २३ श्री महम्भद, श्रजताफ एडमद 
४७ श्री अजलुल करीम ६४ श्री गय सुद्दीन पढान ४8६ श्री हमीदुलहक 
चोधरी २७ प्रो० इश्ताक हुसेन कुरेशा २४ शी पदम्मद हुसेन श६ श्री 
सहृम्मर हुसेन मलिक शेड श्रा के+ सूढद्वीम ३१ श्री मौलाना शबीर 
५०२ श्री शहद जस्मानों बेगम ३. श्री शाहस्ता सुहराबदी हकरामुल्ता| 

स्वतन्न मुनलमाम--१ भी ए७ के० फजकुलहक | 
आसाम प्रा त--- । 

कांग्रे सह भी गोपीनाय पभारदोलाई ४ शी बसम्तकुपार दास 
३ पादर्स जैछ जै> एम० निकोजस राय ४ शत रोहिणी कुमार चौधरी 
थ श्री अधिय कुमार दास ६ भी शल्य कुमार दास छ श्री घरणी ' 
भर बधुमैत्री 

' अुक्तिम छोीगन-? तर महन्पर दा उल्जा रे श्री अ्रकदूत प्रातीन 

चौधरी ३ मौलवी झब्दुल हमीद। 


( है० ) 


गथम' अधिवेशन 
( & दिसम्बग--श३ दिलम्बर, ४६ ) 

धवधिवान परिषद पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर अपना कायें 

आरम्भ करेगी | कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती |”? 
-बहलम भाई पटेल 

“हैं किसी को सवाई और असलियत पर शंका प्रकट करना नहीं 
चाहता | किन्तु मे यद्द तो अवश्य द्वी कहूँगा कि किसी बात का कानू री 
पहलू कुछ भी क्‍यों न हो, ऐसे अवसर अवश्य श्रातते हैं जब कानून का 
पहला पकछ् कर लटकना कम्रजोर ४इनी पर खड़े होने के समान हो 
जाता है। खासकर उस समय जब आपका साभना एक राष्ट्र से हो, 
उतध राष्टू से ध्वतंत्रता के लिये जिसका जोश जोर मार रहा हो । हममें 
से अधिकांश पिछुले बहुत वर्षों से एक पुश्त बहिक उससे भी अधिक 
काल से भारत के स्वतत्ता संघर्ष में भाग लेते आ रहे हैं। हम लोग 
मौंत से घिरी उ्त्यका में विचरण कर रहे हैं और यदि जरूरत पड़े! 
तो फिर उसी उपत्यका में सहर्ष विच्चरण करेंगे |” 

--जवाइरलाल नेहरू 

श्री जिज्ञा विघान-परिषद्‌ के विशृद्ध' छठे रहे | उनकी अड़गा नीति 
का एकमात्र ध्येय यही था कि परिषद की बैठक बिलकुल टाल दी जाय 
या उसे भंग कर दिया जाय । देश का अन्य वर्ग उनकी बातों का उतना 
ही जोर से विरोध कर रहा था| हृटिश सरकार ने किसी प्रकार सम- 
आता कगने के लिए पं० नेहरू, भ्री जिन्ना और तरदार बलदेव सिंह 
जो हन्दन बुलाया | लग्दन की कान्फरेन्स का कुछ भी फल नहीं 
मिकला, क्योंकि जिज्ना साइच विधान-परिषद को ले छूबने के लिए, कि- 
बद्ध रहे । इधर विधान-परिषद्‌ की बैंठक के लिए ६ दिसम्बर की तिथि 
मिश्चिचत हो चुकी थी अतः पं० नेहरू और सरदार बलदेव सिंह बायुयान 
द्वात ८ दिसम्बर को शाम की दिल्‍ली वापस आ गये। श्री जिन्ना की 


( हे ) 


इठबादिता ने देश के राजनैतिक वातावरण को विषार कर रक्त था | 
इस समय बृट्धिश सरकार का रख भी पहिले को तरह अनुकूल ने रहा | 
भारत के ऐसे श्रशांत और अ्निश्चित वातावरण के चीच भारतीय 
इतिहास में पढिली बार भारतीय बिधान परिषद की बैठक कांग्रेस की 
की झभूनपूव हृढ़ता एवं मक्षत्मा गांधी के आशीर्वाद के परिणाम, 
स्वरूप सोमवार ता० ६ दिसम्बर ४६४६ ६० को पहिली बार हुई। यह 
बैठक कॉसिल हाउस के कॉस्टील्यूशन (00780009) हाल में 
आरभ्प हुई। गेलरियाँ खचाखच भरी थीं। दर्शकों भें विदेशों के 
कूटनीतिश ()9]0/080) प्रतिनध्रि गछश एवं अधिकांश में 
महिलाएं: भी थीं । ब्रिटिश भारत के कुल २८६ निर्वाखित सदस्पों में 
से २०७ उपस्थित थे । मुस्लिमलीय के ७४ दी सदस्य अनुपश्यित रहे | 
बूलू चिस्तान और पंजाब के एकमात्र सयुक्त दली निर्वाचित सदस्य भी 
खमुपस्थि ये ४ मुस्लिम सदस्य उपस्थिये जो कांग्रेंसा हैं, अन्य /३ 
प्रमुख सदस्य भी आनुपरिथित थे जिसमें से श्राम्ती विजयलइूमों पंडित 
और पंडित कैलाश नाथ काट्जु विदेश गये थे। निबाचत सदस्यों में 
से बंगाल के एक सदस्य श्री 4० डॉ० रायकूद का उन्हों दिनों देहावसान 
हो गया । डाफ्टर अम्बेडकर और एकमाच कस्यूनिस्ट सदस्य आ सोमनाथ 
लादहेडा भा उपस्थित थे । प्रतिनिधियों के बैठने को व्यवस्था प्रन्त के 
अनुसार की गई थी। अपने अपने प्रांतों के निर्वाचित सदस्य निर्धारित 
“ध्थानों. पर कुल आठ पंक्तियों में बैठे । सामने की बेचों पर कांग्रेस पार्डी 
के निर्याचित सदस्य बैठे थे । “९ बजने के ? मिनिद्र पदहिले तक फोटो 
झापर परिषद हॉल में उपस्थित सदस्यों के फोटो लेते रहे। डाक्टर , 
अम्बेडकर श्री शरत बोस के साथ बैठे थे | जवाहरलाल नेहरू और, 
लिन्ना की जगहें पास पास थीं पर जिन्ना अनुपस्थित थे | सदस्यों के, 
बैठ जाने पर ठीक ११ बजे विधान परिषद के अस्थायी अध्यक्ष डाक्टर, 
सश्चिदानन्द विनहा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल वाली कुरती पर आकर 
बैठे । हाल में दो, माइक्रोफोन कगे थे | राष्ट्रयति कृपलानी ने साहक 


( डर । 


पर पहुँच कर डाक्टर सिन्हा को अत्यायी अध्यक्ष का पद प्रदेश करने 
की प्रार्थना की | थात्राय कालानां दिल्‍्दूस्व'ना में धोसे और इस प्रकाश 
विधान परिषद की कार्यवाहों आर्य्य हों गई । बकतूता स्वत्य होने पर 
अनार्थ कालानी डाक्टर सिनहा के पास गये और उनसे हाथ 
प्िलया | इसके बाद गझ्यार करतल ध्यति के बीच डाक्टर सिनहा ने 
पारतोय बिवान परिषद के झस्याया अध्यक्ष पद को अहरण किया । 

सबसे पढदिले डाक्टर सिन्हा ने अमे रेहा, जान आर आस्ट्रेजियां 
से आये हुए बधाई और शुभ कामता के सन्देश पढुँकर छुताये और 
विधान परिषद की आर से उन्हें चधाई भेजने तथा कृतज्ञताशापन की 
इजाजत चाही | इसके बाद छाकटर सिन्हा ने अध्यक्ष पद से शपना 
आपण आरब्म किया | डाक्टर मिन्‍्हा जिस युग का प्रातनिषित्व करते 
हूं उसके अनुरूप ही सुन्दर सुवजित एवं सुनिवारपूर्ण शब्दों में उन्होंने 
शापने मनोमाव प्रकट किये । भाषण के आद अस्थायां अधष्यक्ष ने पार- 
बद की स्वीकृति से श्री ऋक एन्थोनी को डिप्टी अध्यक्ष मनोनीत किया 
जिससे कि थे ऋपरानहक लीन बैठकों की श्रष्यक्षता कर सके | खाने 
झब्हु|ल समद खाँ बलूचिस्तान की ओर से नवात्र महम्मद खाँ के निर्बा- 
चन को गैर कानूनी बताते हुए. जो दरख्यात्त पेश को गई थी उस पद 
झल्यायों अध्यक्ष ने फैसला देते हुए कह्दा कि यह मामला स्थायी श्रध्यक्ष 
की उपब्थिति में पेश किया जाय । 

डाक्टर सिन्हा मे लदस्थों का मझय पर शाने और कछिप्टी सैकेटरी 
को झपना प्रमाश पत्र दिखाकर रजिस्टर पर हृश्ताज्लर कम्ने को झेम- 
डित्रत फिया डाक्टर सिन्‍हा ने कह कि “मुझे अपना प्रमाण पत्र किसे 
दिखाना चाहिये में अपना प्रमाण पत्र अपने को ही रिजाऊँगा'- इस 
पर जोर की हँसी हुई । सैक्रेट्री श्री आयंगर सदस्यों के नाम पढ़ते जाते 
ये और अस्पेक सदस्व आकर अपने दस्तखत करते बाते थे। ह्ताज्षर 


की कार्यवाई का आरम्भ मद्रास प्रास्तीय सदस्यों से आरम्म किया गया 


थी | इस्ताक्षुर करने ते पूर्व ६२ नेता के लिये हर ध्यति होती थी | 
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पंडित जवाइरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुलकलाम आजाद ने बिस 
समय रजिस्टर पर दस्तखत किये उस समय अपार हर्ष-ध्वनि हुईं । 


सबसे आगे की कतार में बैठने बालों में पंडित नेहरू, मौलाना 
आजाद, सरदार पटेल, श्राचार्य कृपलानी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, 
ओऔमती नायडू, श्री हरेकृष्ण मेहताब, पंडित गोविन्द बह्लम पन्‍्त, 
डाक्टर अम्बेडकर, श्री शरतबोस, तथा श्री आसफ अली ये । डाक्टर 
श्रम्बेडकर और श्री शरत बोस एक ही आसन पर बैठे थे | श्रीमती 
सुचिता कृपलानी अपने पति आचार्य कुपलानी की बगल में बैठी थीं | 


सदस्यों के प्रमाणपत्र उपस्थित करने और रकिस्टर पर हस्ताक्षर 
करने को आमंत्रित करते हुए ढाक्टर सिनह्वा नें मज्ञाक में कहा कि 
समय की बचत के लिये द्वाथ मिलाने की प्रथा का मैं पालम न कर 
सकूंगा । हस्ताक्षर कार्य समाप्त होने में डेढ़ घंटा लग गया | सबसे 
पहिले हस्ताक्षर करने के लिये राजा जी का नाम पुकाश गया | बीच॑- 
बीच में डाक्टर सिनहा विनोद प्रसज्ञ मी उपस्थित करते रहे | जत्र भ्रीं 
भाइगिल और श्री सत्य नारायण सिंह क्रमशः सेक्रेटरी और चीफ 
वििप कांग्रेस श्रसेम्बली पार्टी - हस्ताक्षर करने श्रध्यक्ष की भेज 
पर पहुँचे तो उन्हें खयाल आया कि प्रमाण पत्र तो उनकी मेज पर 
ही छूट गया । तंत्र वे फौरन दौड़े-दौड़े गये और ह्ष-ध्वमि और मजाक 
के बीच वे अपना प्रप्ताण पत्र लाये। जब श्रीमती सरोजिनी नायडू 
हस्ताक्षुर करने अध्यक्ष के पास पहुँचीं तो डाक्टर सिनद्वा ने अधिकार 
भरे स्वर में विनोदपूर्ण दक्ञ से श्रीमती नायड्ट से कह्ठा कि हाथ पिलाने 
से बचने की छूट आ्रापके लिये नहीं है, मेहरत्रावी करके आप इस तरफ 
आकर हाथ मिलाइये । उसी दक्क से अनुरोध को उपेक्षा करती हुई 
श्रीमती नायडू ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया और अध्यक्ष को अंगूठा 
दिखा दिया | इस पर पूरे परिषद में जोर का ठहाका लगा | 


: अप्ुख दर्शक-ैलरी में ब्रिटिश दवाई कमिश्नर, अमेरिका के 
५ ध 


( देह ) 


प्रतिनिधि मि० जाज॑ मेरेल, सर पी० सी० राम स्वामी ऐँगर और देशो 
शाज्यों के कितने ही प्रतिनिधि उपस्थित थे | 


शाध्यक्ष हाकटर मिनहा का भापशल--- 


अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिये विधान-परिषद के प्रति कृतजञता 
प्रकट करते हुए डाक्टर सिनह्ा ने कहा कि “विधान ऐसा बनाया 
जाय कि उसे अमर स्थायित्व मिले । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विवान 
का जिक्र करते हुए पिमहा ने कहा कि “उस विधान के सम्बन्ध में यह 
झात्रिकार कद्ठा जाता है कि उममें जबरदरत आदर्श उपरिथित किग्रा 
गया है। अतः विधान-परिपद को अमेरिका के विधान को भज्नी-भांति 
अध्ययन करके हिन्दुस्तान की स्थिति के श्रनुरूष उसकी उचित बाते 
अइेण करनी चाहिये। ब्रिदेन, भारत के लिये विधान को व्यवस्था 
करने के मार्ग से अपरिचित है। वहाँकी पालियामेंट ही सर्वोच्च 
झत्ता है और वही कानून बनाती और व्यवाथा करती है । यूरो+ में 
पत्से प्राचीन प्रजातंत्र स्वीमरतैंड का है। इसके बाद दइमारे सामने 
भ्राचोन फुंध का विधान श्राता है। फरांत में पद्चििली विधान परिषद्‌ 
१७८६ ई० में बैठी थी किन्तु फेच प्रजातत्र प्रशाली समय समय पर 
- बदलती रही है श्रौर इस समय भी अनिश्चित स्थिति में है ।” 
“करमेरिका की सर्वप्रथम विधान-परिपद्र ,(७८४७ है? में 
फिलेडिलकिया में बैठी । उक्त वैठक में विधान-परिपद्‌ ने, ब्रिटेन की 
हाजमकि के बन्धनों से मुक्त दोकर एक स्वस्थ और व्यावहारिक विधान 
[ ऋ00080|6 ह7९एप्)छयाा। एएाहताय0ा ). का निर्माण 
किया | क्रांस, आउरट्रेलिया, कनाडा तथा दक्षिणी श्रफ्रौका ने संयुक्त 
रष्ट्ू अमेरिका के विधान को सामने रख कर ही अपने-शपने विधान 
निर्माण किये | इमारे विधान की विशेषता यह होगी कि इसको केख्द्रीय 
अथवा राष्ट्रीय सरकार एक संघ नहीं है, क्योकि बह सम्पूर्शतया उन 
ग्रज्ञों पर ही आशित नहीं है जिनको हम राज्य या स्टेट कहते हैं । 


( है४ ) 


यह स्वयं ही कामनवेल्थ (()0॥॥07 छ७७।।॥) है साथ ही साथ कई 
कामनवेल्थों के सघ जैसी भी है। क्योंकि इसे प्रत्यक्षतया प्रत्येक नागरिक 
की आज्ञाकारिता पूर्ण रूप से प्राप्त है जसके बल पर वह अपने न्‍्याया- 
हगों और अधिकारियों द्वारा कार्य करायेगी | इसी प्रकार इसके श्रम्तर्गत 
तमाम राज्य ब्रिटेन की बौस्दी [ विभागों ] की तरह यूनियन के संत 
डिबीजन मात्र या राष्ट्रीय सरकार के मातद्रत नहीं रहेंगे, नागरिकों 
के ऊपर उनकी एक सत्ता मिली है जो उनकी अपनी निजी है | वह 
सत्ता उन्हें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।” 

€ अमेरिकन नवयुवकों को यह बात नहीं भूलना चाहिये कि उनको जो 
बढ़िया उत्तराधिकाए प्राप्त हुआ है बह उनके पूर्वओं के तप, कंष्ट एवं 
रक्त द्वाग हझराजित है और यदि बुद्धिमानी के साथ उसे सम्बद्ध 
किया जावे तो उसमें यह ऋ्मता है कि वह श्राने वाली सन्तति को 
जीवन के तमाम बांछुनीय सुख प्रदान कर सकता है। वहाँ के नागरिक 
शान्ति के साथ स्वतंत्रता, सम्गसति, घर्मेतिभोग श्रादि कर सकते 
हैं| यह इमारत कुशल और सत्यानुरागी कारीणर्रों हारा अनाई गई 
है |इसकी नींब ठोस है। इसके प्रत्येक मांग सुरूर और उपयोगी हैं | 
इसकी व्यवस्था बुद्धिमता पूर्ण है। और उसकी रक्षा-पंक्ति दुर्भेध है । 
यदि मनुष्य का कार्य अपरत्व की उच्चाकात्षा कर सकता है तो उसके 
एक मात्र संरचेक जनता की पूर्खता, लापरवाही और अनाचार से यह 
सब देखते-देखते घंटे मर में नष्ठ भी हो सकता है। प्रजातम्त्र की 
सुध्ठि चरिधवल, सार्व अनिक भावना एवं नागरिकों को समझडारों पर 
अवलम्बित होती है। जब साइस, निर्भीकता व्यक्तियों में से व सत्य- 
बादिता एबं ईम।नदारी बन्द से व बुद्धिमानों का प्रभाव सार्थननिक् 
जीवम से उठ जाता है और ऐसे अनुत्तरदायी लग्पदों का बोल बाला 
हो आता है और वे जब कुक्ृतोोंँ के एवम में पुरस्कृत होते हू, जो 
जनता के प्रति विश्वासब्रात करने के लिये उनके मन की ब्त करते 
: और उनकी खुशामद करते हैँ तब प्रजातस्त्र को हुर्ग दह जाता है।” 


( ३६ ) 


“अपने देश में विधान-परिषद का उल्लेख मुझे सबसे पहिले 
अह्ृत्मा गांधी के एक वक्तव्य में मिन्ना है जो आज से बहुत दिनों 
पहिले १६२२ ई० में दिया गया था और जिससे गांधीजी ने कहा था--- 
“ह्वराज्य बत्रिथ्श पालियामेंट से मुझे उपहार स्वरूप नहीं मिलेगा । 
पारत के पूर्ण आत्म प्रकाश के फल स्वरूप उसकी घोषणा होगी जो 
पालियामेंट के ऐक्ट द्वारा की जावेगी। किन्तु यह भारत की जनता की 
ब्रीपित इच्छा का पृष्टठीकरण मात्र होगा जिसमें एक पार्टी ब्रिऐेन 
होगा ।” समझौता हो जाने पर ब्रिटिश पार्लियामेंट स्वतंत्रता-पूर्वक 
मिर्बाचित प्रतिनिधियों की विधान-परिष्रद की मांग की पुष्टि संम्य- 
समय पर विभिन्न सावेजनिक संस्थाओं एवं राजनीतिक नेताओं द्वारा 
की जाती रही किन्तु इसे सर्वप्रथम प्रस्ताव का रूप १६३४ ६० में 
इवराह्य पार्टी की योजना में मिला । फैजपुर की कांग्रेस ने इस प्रस्ताव 
को स्वोकार किया। नवम्बर १६३० ई० में कांग्रेस वर्किज्ञ कमेटी ने 
एक प्रस्ताव पास किया जिसमें “भारत की स्वतन्त्रता एवं विधान- 
परिषद्‌ द्वारा अपना विधान बनाने के जनता के अधिकार को स्वीकार 
करने की घोषणा की गई ।” इन सब स्वीकृत प्रस्तावों में विधान-परि- 
घद के मिर्बाचन का आधार बालिंग मताधिकार रखा गया था | इस 
दिशा में कांग्रेस ने सर्वप्रथम १६३४ ई० में देश का पथ प्रदर्शन 
और नेतृत्व किया और आज तो देश के सभी राजनींतज्ञ इस पर 
विश्वास करने लगे हैं कि विधाम-परिषद ही देश के निर्माण करने 
का एक मात्र प्रत्यक्ष साधन है |? 

“प्र कमेटी के सदस्यों ने भी इस कार्य के लिये विधान-परिषद्‌ 
की उपयुक्त समझा । मुस्लिम लोग ने मी अरब स्वीका|( कर लिया है। 
बद्यपि दूसरे रूप में, उनका कहना है कि एक नहीं, दो विधान-परिषदे 
पैंठें । यह बात निर्विवाद है'कि विधान-परिषद ही विधान बनाने का 
उपयुक्त साधन है । देश ने इसे भल्लीं-मांति समझ लिया है। लोक 
भावनाओं में इस महान परिवर्तन को लक्त्य में रख कर हो पंडित 


( 8१७ ) 


नेहरू मे कहा है कि “अपने लिये एक नयी सरकार अपने निर्वाचित 
प्रतिनिधियों द्वारा निर्माण करने के लिये राष्ट्र अपना कदम उठा 
खछुका है । यह बात सद्दी है कि हम आज यहाँ विघान-परिषद में 
ब्रिटिश मंत्री शिष्ट मण्डल ((:फ्रांप०क धांधधव00) द्वारा निर्मित 
ओजना के श्रम्तर्गत समवेत हुए हैं | कांग्रेस, लीग एवं अन्य राजनीतिक 
संगठनों द्वारा यह योजना स्वीकार की गयी है |” 

“स्गवान आपका स्वप्न सफल करे और आपकी कार्यवाही सदृ- 
भसावना और देश भक्ति के साथ-साथ बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता, न्याय एन 
सबके प्रति निष्पक्षुता तथा स्बोपरि दूरदर्शिता द्वारा संचालित हो कि 
फिर भारत अपनी उप्रतिष्ठित मर्यादा एवं गौरव को प्रास हो एं संसार 
के महान राष्ट्रों के मध्य में सम्मान श्र समानता का स्थान प्राप्त 
करे | महान मारतीय कवि इकबाल के इस गर्ब एवं अपने ऐतिहासिक 
आर प्राचीन देश की अप्तरता के प्रति विश्वास को जिसे उन्होंने दो 
सुन्दर पंक्तियों में व्यक्त किया है, सक्य प्रमाणित करने का उत्तर-दायितत 
दम पर है, इसे हमें नहीं भूलना वा हिये--- 

बूनान मिल्त्र शोमां, सच उठ गये जहाँ से | 

बाकी अभी तलक है, नामी मिशां हमारा || इकबाल 

ता० १० दिसम्बर को यह मिश्चित हो गया कि डाक्टर राजेग्रप्रसाद 

ही विधान परिषद के स्थायी अ्रध्यक्ष होंगे | अध्यक्ष पद के लिये डाक्टर 
शाजेन्द्र' प्रताद के सिवाब अन्य किसी का नाम सासने नहीं आया | 
भद्भलवार ता० १० दिसाबर की विधान परिषद में ४ प्रस्ताव आये | 
इन प्रस्तावों द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अध्यक्ष निर्वाचन, नियम 
तथा कार्य प्रणाली (ररिए0]68 ० 57०) व्थिर करने के लिये 
ऋग्रेटी की नियुक्ति कंश्ते में किस सादे का अवच्स्यन किया जावे | 
नियम तथा कार्य प्रणाली स्थिर करने बाली कमेटो के विषय में काफी . 
बादविवाद हुआ और कई संशोधम भी आये । राष्ट्रपति कृपलानी की 
ने अपना प्रस्ताव इस शब्दों में पेश किया- 


( डैख ) 


“यह परिषद चैयरमैन तथा अन्य १५४ सदस्यों कौ एक कमी 
नियुक्त करने का निश्चय करती है । यह कमेटी परिषद के विभागों 
एवं कमेटियों को कार्यप्रणाली की नियमावली पर अ्पन्नी रिपोर्ट 
उफ्स्थित करेगी । 

श्री सुरेशचन्द्र मैन्जी ने हस पर यह संशोधन पेश किया क्रिल्‍-- 
#ंवभागों और कमेटियों सहित परिफ्द की कार्य-प्रणाली प्रस्तावित 
कमेटी द्वारा निभित नियमों के श्रन्तर्मत होगी ।---यह संशोधन स्त्रीकार 
फर लिया गया | डाक्टर अग्नेडकर ने इसके विरुद्ध वोट दिया। श्री 
जयकर ने इस संशोधन पर ओज़ते हुए कद्दा कि सद॒त्यों का एकदल 
जो आज्ञ उपस्थित नहीं है और श्ागे चनकर उसके उपशध्यित होने की 
सम्मावना है, निश्चय दी परिषद को कार्यवाहियों को ईर्ष्या और सनदेह 
की दृष्टि से देख रहा होगा। ऐसी अ्रवस्था में ऐसा कुछ करना उचित 
नहीं है जो उप्र दल के साथ भाषी सम्बन्धों को अधिक कटठु कर हे । 

. बुधवार ता» ११ दिसम्बर को डद्ाक्टर राजेन्द्रग्रताद नि्विरेत 
विधान परिषद के स्थायी अध्यक्ष छुन लिये गये । कितने ही 
चोटी के नेताओं ने उनके निर्विरोेध स्थायी अध्यक्ष चुने जाने पर 
उन्हें बधाइयाँ दी | अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर डा० सिन्हा ने 
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद व झा।चार्य कृपलानी से डाक्टर राजेस्र 
असाद को अध्यक्ने की कुर्सी पर लाकर बैठा देने का प्रार्थना को | इस 
पर कझपलानी श्रौर आजाद साइब ने दोनों बादों में अपनी आाहें डालीं 
आर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को लाकर अध्यक्ष की कुर्ती पर बिठाया | 
बाजेस्द्र बाबू डाक्टर सिनद्वा को ब्रगज में जाकर बैठ गये। उनके कुर्सी 
पर बैठते ही इमकलाब जिन्दाबाद और जयहिनद के नारों से सारा 
भवन गूँज उठा । इसके बाद डाक्टर सिन्हा ने निर्वाचन पर बोलने के 
लिये प्रमुख वक्ताओशों को आमन्ब्रित किया | सर्व प्रथम सर राघाकृष्णु- 
घनारस यूनिवरसिटी के वाइस चॉसलर--ने श्रपने भाषण में कहा--« 
“संसार में सभ्से तेज अर है नम्नता । और डाक्टर राजद प्रसाद 


( ह#ै& 


अम्नता के अवतार हैं ।? उनके बाद प्रमुख बक्ताओं में सर गोपाल 
स्वामी अयंगर, फ्रेक एन्धोनी, सरदार उज्यलसिह, दरभंगा नरेश, 
अलचन डी सूज', मुनि स्वामी पिल्‍्ले, खान अब्दुल गफ़फार खाँ, सोप- 
भाव लाहिड़ी तथा श्रीमतों सरोजिनो नायडू थे। आचार्य कृपलानी ने 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के निर्वाचन काल तक अध्यक्यता करने के लिये 
डाक्टर सिनहा को धन्यवाद दिया ॥ 


ह-ध्वनि के बीच अध्यक्ष का स्थान अहण करने के शद डाक्टर 
शजेन्द्र भसाद ने हिन्दी में भाषण देने के बाद सभी सदस्यों के स्थानों 
पर जा जाकर हाथ मिलाया | 


स्थायो अध्यक्ष डाक्टर शाजन्द्रप्रसाद का भापण--«- 
परिषद के स्वशासनकारी एवं अन्य निर्णायक स्वरूप पर जोर देते हुए 
छाक्थर गाजेन्द्र प्रसाद ने अपने आरम्मिक मापशणु में कहा क्रि-- 

“मैं जानता हूँ कि कतिपय प्रतिबन्धों के साथ इस परिषद का जन्म 
हुआ है| कार्यवाही के दौरान में और निर्णुयों पर पहुँचने के समझे 
हमें इन प्रतिबन्धों को भूलना या उनकी उपेक्षा नहीं करना खाहिये। 
किल्तु मैं यह भी जानता हूँ कि इन प्रतिबन्धों के बाबजू: भी यह परिषद्‌ 
स्थशासित एवं आत्म निर्णायक्र संस्था है जितकी कार्यबराही में कोई 
बाहरी सत्ता हस्तज्ञेर नहीं कर सकती और जिसके निर्शयों को बाइर का 
कोई भी व्यक्ति न पशट सकता है और न बदल ही सकता है और 
मे संशोधित ही कर सकता है | जन्म के साथ द्वी इस परिषद पर लगाये 
॥ ये प्रतिचन्धों से मुक्त होने एवं उनको नष्ट करने की च्ञमता परिषद में 
है और में आशा करता हूँ कि आप भद्र महिलाएँ एव पुरुष, जो 
स्वतंत्र भारत का विधान बनाने के निमित्त यहाँ एकतित हुए है, इन 
प्रतिबनन्धों की इश्ाकर संतार के सामने इस प्रकार का आदर्शा विधान 
उपस्थित करेंगे कि वहू इस विराट देश में रहने वाले सभी दलों, सम्प्रर 
दायों और धामिक व्यक्तियों को सन्‍्पुष्ड कर सके और प्रत्येक को का्ये, 


( ४० ) 


विचार एवं विश्वास की स्वतंत्रता का ग्राश्वासन दे सके तथा प्रत्येक 
व्यक्ति को ऊँचे से ऊँचे उठने की सुचिधा और अ्रवसंर एवं सभी 
बिपयों में धत्थेक को झाज[दी की गारणशटी दे सके | मुझे आशा श्र 
विश्वास है कि यह विधान परिषद समय क्रम के भीतर बह शक्ति प्राह' 
करेगी जो अन्य तमाम परिषदों को प्राप्त थीं |” 

£ यह बड़े ही दर्भाग्य का विषय है कि शञ्राज इस परिषद में बहत 
स्थान खाली पड़े हैं | में आशा करता हूँ कि हमारे मुस्लिमलीगी भाई 
शीघ्र ही इन रिक्त स्थानों को मरेंगे और देश वासियों के लिये ऐस 
विधान निर्माण में प्रसन्नता पूर्वक्ष सहयोग प्रदान करेंगे जो संसार वे; 
अन्य तमाम शाष्ट्रों के श्रनुभव के आधार पर एवं हमारे अपने अनुभव 
परियाटी, एवं विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी 
अमभिलफित प्रत्येक च्ात और विषय पर गारशटी दे सके और किसी भी 
दल्ल को किसी भो तरह की शिकायत की शुज्ञायश ने रहे । भुझे आशा 
है कि आप इस लक्षु की प्राप्ति में कोई भी बात उठा न रखेंगे | सर्थों 
'परि हम जो चाहते हैं वह हे स्वतंत्रता और जैता किसी ने कहा है कि 
आजाद होने के लिये स्वतंत्रता से अधिक दुनिया में कोई भी चीज 
'कीमती नहीं है | हम इस बात की झ्राश करते हैं कि इस विधान के 
पश्शथिप के फलस्वरूप हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे जिस पर हमें 
सर्व होगा । 

ब्रिधांन परिषद्‌ की बैठक में अपने अध्यक्ष पद से दिये गये भापशण 
के बाद डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने कार्य प्रशाली कमेटी के सदस्यों के नाम 
घोषित किये | ये नाम इस प्रकार हैः -- 

सर्व श्री लगजीवन राम, शरतचन्द्र बोस, फ्रोंक एन्थोनी,, 
'सर ए० कृष्णा स्वामी ऐयर, बन्षो सर टेक्चन्द, अलब्रन छी० सूज्ञा 
सर गोपाल स्वामी झ्रयंगर, पुर्षोचमदात टएडन, गोपीनाथ बारदोलाई 
डाक्टर पद्टामि सीतारामैया, सरदार हृरताथसिह, मेहरचन्द खन्ना, के० 
एम० मुन्शी, श्रीमती दुर्गाताई और आर रफी अहमद किदवडई | 


( ४९१ ) 


इसके बाद विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी की परामर्श दात्नी 
सप्रिति के निम्नलिखित सदृध्य चुने गये->आवचार्य कृपनानी, मौलाना 
आजाद, पण्डित नेहरू, सरद २ पढेल, परिडत पन्‍्त, खान अब्दुल 
गफ़फार खाँ, औमता सरोजिनी नायडू, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, श्री राज- 
गंपालाचार्य, शंकररावदे व, शरतचन्द्र बोध, रफी अहमद किदवई, 
सरदार प्रताप सिंह, श्राचार्य जुगलकिशोर, जयरामदास दौलतराम 
डाक्टर पद्ठामि सीतारामेया, डाक्टर जयकर, सर एन० जी० अयगर 
डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्नी, श्री जगज्नीवनराम, बी० आ्राई० पिह्ले, 
सत्यनारायगुसिद, हृदयनाथ कुँजरू श्रीमती हंसा मेहता, एम० आर७ 
मसानी, निकोलसराय, फ्रेंक एन्थोनी, और सरदार उज्यलसिद । 


“सावेभीम भारतीय प्रजतन्न/--प्रस्ताव 
ता० ११५ दिसम्बर बृहस्पतिवार को विधान-परिषद की बैठक में 
पश्डित जवाहर लाल नेहरू ने निम्नलिखित अत्यन्त ही महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पेश किया 
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(“यह विवान-सभा भारत को एक स्वतन्तर और सार्ब-मौप 
प्रजामसार+क राज्य घोषित करने और उसके आयन्दा के गजकाज के 
लिये एक विधान तैयार करने का अपना इृढु और गम्भीर निश्चय 
प्रकट करती है 

में शासग-विधान में गाज के हिन्दुस्तान का सारा प्रदेश 

श्राज के हिन्दुस्तान को देशी रियासतों का सारा प्रदेश और ब्रिश्िश 
हिन्दुप्तान व देशों रियासतों के इन प्रदेशों के बाहर बसे हुए हिन्दु- 
स्तान के तमाम हिंत्स और दूमरे वे सब्र प्रदेश जो स्वृतन्ध सावं-भौम 
दिन्दुस्तान के जुत बनता चाह, उन तमाम्त प्रदेशों का एक संत्र 
बनेगा | श्रौर ५. (व 
न प्रदेशों की सरहदें जैती श्राज हैं वैत्ी ही रहें, था यद्द 
विधान-स भा जेसा मिश्चय करे बेसी रह, था उसके बाद श्रागे सल्लकर 
विधान के कानून के मुतामिक उनकी जो सरहदे' कायम की जाये, वैसी 

| ऐसी गरददों वाले ये प्रदेश, इस शासन-विवान में, खुद श्पना 
शब्प चलाने वाले स्वायत अंग हैंगे और और अपनी स्वतंत्रता 
का उपभोग करेंगे और इत संत के जिम्मे छोड़ी जाने वाली टुकू 
मतों के धिब्ाय बाकी कीसभी हुकूमतें, इन घटक राशष्धयों के पास 
रहेंगी। और संघ को सरकार के या राजकान के लिये जो हुकूमत और 
झौर काम सौंपे जाये या जो उसके लिये सुरक्षित रखे जाये या जो 
ऐसे यूनियन के मातदत हों या उसमें शामिल हों था उससे निकलते 
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हीं, उन सब्रके सिवाय जो शैष रहें वे, सरकारी या राजकाज की सभी 
उत्ताएँ और कार्य इन स्वायत्त श्रंगों के जिसे रहेंगे । और, 

४--इस शासन-विधान में, सार्व-भौस स्वतन्त हिन्दुस्तान की, 
झमके बान्य इकाइयों ((]॥॥७) की और उसके सरकारी तन्‍्त्रों की कुल 
क्षता और हुकूमत आम जनता के हाथ में *हेगी | और, 

५-इस शासन-विधान द्वारा हिन्दुस्तान की तमाम रिआ्राया को 
निम्नलिछित बातों का थक्गीन दिलाया जायेगा और वे सब्र उस्ते निश्व। 
दी प्रात होगी; सामाजिक घार्थिक और राजनीतिक मापलें में स्याय 
अ्रगति के झवसर में, कानून की निगाह में बराबरी, विचारों तथा उन्हें 
प्रस्ट करने की विश्वाम ड, धार्मिक श्रद्धा, धार्मिक पूजा, रोजगार, 
धन, संस्था, संगठन और काम की-- कानून और सार्वजनिक नीतिधर्म 
की मर्यादा में रहकर स्वतंत्रता | और, 

६-- इस शासनविधान में, अल्पमत वाली जातियों, पिछड़े ह० 
ओर आदि बामी प्रदेशों, और दरिजनों व पिछुड़ी हुई जातियों के 
लिये पर्याप्त संरक्षण ग्खे जायेंगे । और, 

.. ७--ईस शासन विधान के जरिये, स्थाय और हम्प राष्ट्रों के 
कानून के भुताबिंक इस अ्रज्ञातंत्र के राज्य के प्रदेश की और इसके 
कर्वाधीश इकों की ग्रखणडता जल, थल और झ्रासमान में गरकरार रख्ली 
आयेगी । और, 

आह पुराना देश दुनिया के दरबार भें श्रपने लिये इज्जत 
भी बह जाह प्राप्त करेगा, जिसका यह हकदार है और दुनिया ' की 
शान्ति को बढ़ाने में और मनुष्य ज्ञाति के कल्याण में राजी ख़गी से 
अपना पूरा-पूश हिस्सा अदा करेगा | 

पडिडेत जवाहर लाल नेहरू ने विधान परिषद में स्वतंत्र सा्वभौम 
भारतीय प्रज्ातंत्र ([74909०॥१७७६ ४० एथणणं एक (७)१४०|० ०७/' 
पता) के सम्बन्ध में उत्त प्रस्ताव पेरा करते हुए भाषण दियां-«« 

१० जवाहरलाल नेहरू का भाषण--/इस आज नयी दिशा 
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के प्रवेश द्वार पर खड़े हुए हैं। उक्त प्रस्ताव से यह स्पष्ट हो जायेगा 
कि हम कपा करने जा रहे है | इसका सम्बन्ध विशेष रूप से करोड़ों 
भारतीयों से है, किम्तु व्यापक रूप में देखने पर संगार की जनता से भी 
इसका कप सम्पस् सहीं | यह एक प्रकार की शपथ है. जिसे हमें पूरा 
करना हो होगा । मैं यह सष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि यह 
विधान-परिषद भविष्य में जिन कार्यों में हस्तक्षेप करेगी आअशना मिने 
पर सबन्धि, व समभौते होंगे, वर्तमान प्रस्ताव उनमें किसी प्रशार की 
आधा ग्वड़ी नहीं करेगा । प्रत्येक झ्ादमी जानता है कि बजिटिश मन्धत्रि ' 
मंडल एवं अन्य लेतागओं ने अपने बक्तध्वों द्वारा नयी रुकावदे पैदा कर 
दी हैं लेकिन मगुके आयशा है कि ये ककाबद इमारे मार्ग में नहीं आयेगी 
थर हमर श्राप सत्र लोग तथा जो अमा यहाँ नहीं आये हैं, उनके 
सहवाग से सकता अवर्प प्रात् करेंगे | जहाँ तक हमारे देश-माइयों 
का प्रश्न है हम उनका हर हाचत में सहयोग प्राप्त करने का 
प्रयास करेंगे । हम सहयोग प्राप्त करनेके लिये कुछु भी उठा 
नहीं रखेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमे जिन 
सिद्धास्तों के लिये लड़ रहे हैं उस को हत्या करके धदयोग प्रात 
करना खाहँगे | में जिन कारणों से हग्लैंड जाने के लिये 
शाजी नहों था उनको विधान परिषद के सदस्य अल्लीमांति जानते है। 
सेकिन तो भी मुझे ब्रिटेन के प्रवान मंत्री का व्यक्तिगत निमंत्रण पाकर 
बहा जाना पड़ा एवं वहाँ सर्वत हके सम्मान प्राप्त हुश्ना | लेकिन 
भारतीय इतिद्वास के इस सन्ध्रि काल भे हमले संतार के सब लोगों ले 
विशेषकर इंग्लैंड से उसकी मित्रता एवं तहयोग की उम्मीद की थी, 
लेकिन दुभग्य का विषम है कि हमकी आनन्द्दायक सल्देश के बाद 
निराशा जनक सन्देश कैकर बाउस शआाना पड़ा। मेरे लिए यह चोट 
बहुत ही गहरी साबित हुई है । मुझे “बड़ा ही दुख हुआ कि जे 
इम आगे बढ़ने को कॉटिवद्ध हैं तमी इसारे सार्ग में रकावर्ट खड़ी की 
गई हैं। पहले इन रझकाउटों का जिक्र नहीं कियो गया था। जे 
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कब नयी नयी शइकाबरटों के साथ सामने आए रही हैं। आब इमसे- सीमा: 
बढ अधिकार का जिक्र. किया जाता है, इसके आतरिक्त नवीन कार्य- 
प्रणाली की ओर भी. संकेत किया जाता है | 

५, किसी की भी ईमानदारी पर सस्देह प्रकट करना नहीं चाहता 

हूँ लेकिन फिर भी मैं यह कह ईना चाहता हूँ. कि कितों भी वियय सें 
कानूनी दृष्ठि काशु जो कुछ: भी हों, ऐसा तमक आता है जब कानून 
पर भरोसा कस्के चलना: खतरनाक होः जाता है; विशेषकर स्वतंत्रता 
के लिये उद्दाम: भावनावाले राष्ट्र क सम्बन्ध में. कानूनी रास्ता तो आर 
भा कच्चा, हैं | यहाँ उपस्यित सदस्यों. मे से. आावकांश से. काफा 
छारसे से यहां तक कि एक. पीढ़ी या उससे भी पहिले से भारत को 
स्वतंत्रता: के लिये: युद्ध किया! है, हम मौत के मुँह से ह्वकर झामे बढ़े हैं 
ओर जरूरत पडु ने पर हम फिस उत्ती: मा पर चल सकते है | दम जिस 
विधान की रचना. करने जा रहे हैं, वह प्रस्ताव उसका झंग नहीं है। 
इसलजिय, इस प्रस्ताव: पर इस इदृष्टि से विचार करने से काम. नहीं 
चलेगा | इस प्रस्पिद को विधान रचना की पृर्णा स्वतंत्रता हैं, बूँगर 
ल्वाग भा जब इस परिषद्‌ भें शामिल होंगे तो उनकी भी विशन स्चता 
की पूण द्तंत्रवा दी जायेगी। यह प्रस्ताव दोनों द्वालतों में लागू 
बढेगा । प्रस्ताव में कई मौलिक नियम निर्धारित हुए हैं। धुके विश्वास! 
है कि कोई था दल या गुट, यहाँ तक कि सारत, का एक भी आदसा 

हंस पर आपत्ति नहीं कर सकता , 

“उरिपद के समी सदस्य जानते हैं कि झमी परस्पिद्‌ के बढुंत से 
सदुध्य अनुपस्थित हैं और बहुत से सदस्य जिन्हें यहाँ शाने का पूरा 
'झविकार है, वे भी नहीं आय हैं। हमें खेद हे कि हम झ्ायस मे भारत 
के विभिन्न दिससों के प्रतिनिधियों तथश्ग्रपों के रूप मे मिलना चाहते है 
इमने अपने हा के में एक मदन कार्य जिया है अतेः हम इस को पूरा 
फरने के लिये सब का सहयोग प्रात करेंगे । मविष्य में भारत जैता कि. 
इमने विक्तार करके देखा है किसी ग्रप, धर्म, प्रान्वाय या अव्यवराता पर 
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निर्भर नहीं होगा। बिक वह भाश्त की चालीस करोड़ जनता के 
अन्तगत रहेगा । लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि कुछ कुमियाँ हम 
खाली देख रहे हैं और कुछ सहयोगी जिन्हें यहाँ होना चाहिये था, 
शनुपश्थित हैं | सुझे उम्मीद है कि वे झायेंगे और शक्िष्यि में सबके 
सहयोग से परिषद का कार्य पूरर होगा | इस बीच हमाश कर्तव्य है कि 
गैरहाशिर सद्श्यों का ध्यान रखते हुए यह खयाल स्खें कि हम यहाँ 
एकदल और एक ग्रूष की हेसियत से नहीं आये हैं. अल्‍िक हमें सरदैद 
दी यह सो चना आहियेकि हमें भारत के चालीस करेढ़ लोगों की 
भलाई के लिये काम करना है| हम सत्र का अलग अलग इलों से 
सम्बन्ध है और कोई इस अत का है और कोई उस अप का । सर्णो 
छापने अपने अप था दलों का अनुसस्ण करते हैं लेकिन किर भी समग 
आरहा है जब हम अपने अपने दलों को बातें भूल कर देश की 
आर बिश्य की भी बार्ते सोचेंगे और इस विधय में हमारा देश 
महान कार्य करेंगे | विधान-परिषद के कार्यों के ज्रे में में सोचता हूँ- 
कि समय आा गया है जब हमें, जो इस परिषद के खदसथ हैं अपनी 
योग्यता के अनुसार दलनात झगड़े को छोडुकर अपने सामने उपस्थित 
अहास शमस्यात्रों पर सोचना चाहियि ताकि हम जो कुछ कहें 
उससे इस देश की समझि चढ़े और संसार यह मांगने लग जाये 
कि हमसे सभी तश्ह से उसलकर कार्य कर रहे हैं जैसा कि हें करना 
जहिये | 
धहुस समय एके भूतकालीम इसी प्रकार को विधान-परिषदों का 
ध्याल द्वो 7ह्मा है । अमेरिका का विधान-परिपद्‌ कैसे बता, किस प्रकार 
उस विधान परिषद के हारा निभित विधान काल चक्र को ते करता 
आज भी फल फूल रहा है और जितके नियंत्रण मे आब अगेरिका 
का रपट इतना समुन्त, हुआ है | आज से. १४० वर्ष पूर्व. पेरिस के 
सुन्दर शहर, में भी इसी प्रकार के एक विधान-परिपद ने बढाँ के बाद- 
शाह, रामन्त तया अन्य संकुचित वर्ग के विशेष में विधान बनाने का 


डी. 
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शुक्राम रू किया था। उस परिषद को अपनी कार्यवाही के लिए सझा« 
भवन भी न मिल सका और उसे अपना काम टेनिस के मैदान में 
६ छाए ही0० ते ) करना पड़ा | इस प्रकार की अड़चनों के सामने 
रहते हुये भी उन परिषदों ने श्रपना काम सफलता पूर्वक समात्त किया । 
मुझे यकीन है कि हम लोग भी उसी पवित्र उद्देश और अविच्छिल 
उत्साह को लेकर यहाँ एकब्रित हुये हैं। बाधायें हमें पीछे नहीं घसीट 
सकती, चाहे हम इस सभा-मक्‍न में इकट्रे हों, चाहे इसके बाहर हमें 
खुले मैठानों या आजारों में एकत्रित होना पड़े, हप लोग तब तक इस 
काम में लगे रहेंगे जब तक यह पूर ने हो जाय। ( अपार हर्ए ध्वनि ) 
हमें प्रात्ताहित करने के लिए, एक आदर्श इमारे पड़ोस में भी मौजूद 
है | आप उस निकट भूत की कान्ति की ओर दृष्टिपात कीजिये जिसने 
एक नये दंग से राज्य की उद्‌ भूति की है।यह बह क्रान्ति दे जिसने 
में रूप सोवियत समराज-बादी प्रजातंत्र! ( [[90॥ ७। ४७४७६ 
हि689]/9॥ फिशृध४७।४७ ) को जन्म दिया है। इमारे पड़ोस में होने 
के नाते हमारे लिए. उसका. पदेत्व बहुत अधिक है | आज हमारा मन 
इस प्रकार की सफलता को देखकर इस सहान श्रादर्श की ओर स्फुटित 
ड्ोता है। मानव की प्रत्येक आरम्मिक चेष्डा में अतकलता का सामना 
करना पड़ता है | हमारे लिए भी यह बात नच्ची है लेक्रिम इमारा हट 
विश्वास है कि हम श्रागे बढ़ेंगे, कठिनाइयों के दोते हुये भी हम सके 
झपने चिर सचित स्वप्त को का-मैबत करने में सफल होंगे ।”” 

प्रस्ताव के “सार्वभौम प्रजातंत्रात्मक राज्य! ( [॥08907॥पए॥६ 
50एणा०णां७७ एिए०००)0 ) की आर संकेत करते हुये पाएडव नेहरू 
मे कहा कि, आज इस परिस्थिति में भारतवर्ष में राजा पैदा नहीं किया 
ज्ञा सकता और न कियो अन्य देश की राज-हतात्मक शक्ति को ही हम 
स्वीकार कर सकते हैं | क्योंकि हमें देश को पूर्ण स्वतत् और सार्वभीम 
शाउय अताना है । अतः तार्वभोम प्रजातन्त्र के अलावा इहथपारे 
अन्य कोई रास्ता नहीं है । इमारे इस प्रक्ताव में जनपंत्र कोश शज्- 


( ४४ ) 


नैतिक जनतंत्र ही नहीं रफ़्वा गया है | हमने इस समय शब्दाइम्बर में 
न पश्कर बास्‍्तविकता की ओर अधिक जोर दिया है | इस प्रस्ताव का 
लोकतंत्र या प्रजातन्त्र आर्थिक पहलू से भी वास्तविक प्रजातंत्र है। मुझे 
समाजवाद में अट्ूट विश्वास है और यद्द मी पूरा यकीन है कि भारत- 
बर्ष भी एक दिन उस श्रादर्श को अपना बना लेगा, लेकिन इस प्रस्ताव 
को सर्वमान्य बनाने के लिए मैंने शब्द को यहाँ नहीं रक्‍्खा है ताकि 
बह विवाद का विपय-न हो | अतः पैंने इसमें अ्रव्यवहाय वादों और 
नियमों को न रखकर अपने अभीष्ट उद्दे श्य का निष्कर्ष ही रक्‍खा है। 

“में इस प्रस्ताव को राष्ट्र के स्वप्न और श्ाकांक्षायों का प्रतीक 
समभता हूँ | यह केबल एक कोरा प्रस्ताव हवा नहीं है | इसे मैं एक 
घोषणा समभता हूँ;--यह राष्ट्र की दृढ़ प्रतीशा के रूप में मेरे सामने 
है, यह मेरे लिए एक शपथ है, एक शुभकार्य है जिसके लिए हम सब 
अपनी सी बन आवश्यकता पड़ने पर दे सकते हैं। शब्दों में जादू का 
खतर होता है पर ऐसे अवसर जब उन्‍हें किसी राष्ट्र की श्रात्मा के 
व्यक्त करना द्ोता है तो उनकी मर्यादा भी जवाब दे जाती है इसलिए 
मेरा यह दावा नहीं है कि मेरे प्रसंताव के. शब्द हिन्दुस्तान की आम 
जनता के दिल्ल और दिभाग की रबानगी को, जोश को दीक ठीक व्यक्त 
कर पाये हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से इस श्राशय का भरपूर प्रयर्त 
किया है कि इस प्रस्ताव में हमारी आशाओं का, समारे स्वप्नों का, . 
हमारे आदर्शों का तथा हमारे विभिन्न प्रेयत्नों की सच्ची रूपरेखा दुनिय 
के सामने आ जाय। ह 

«एक व्यक्ति और मैरहाजिर है और जिसकी याद दममें से अधि 
कांश लोगों के दिमाग में इगेशा ही रहती है। यहाँ बोलते समय मं 
मैं उन्हें न भूल सका, मैं आज यहाँ उन्हीं के सहारे से खड़ा हूँ ।,वह 
महान नेता और इमारे राष्ट्र का पिता है। ( इस पर अपार हर्षध्वनि . 
हुई )। उसीने इस परिषद का निर्माण किया है तथा इसके पहिले जे: 
कार्य हुए या आगे होंगे उनका सबका आधार वही है। वे यहाँ सहीं. 

न ह 


(६ ४० ) 


हैं क्योंकि वे भारत के एक कोने भें अपने सिद्धान्तों की सफलता के 
लिये अथक परिभश्रमत कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें तमिक भी संदेह 
नहीं है कि उसकी सावना और आशीर्वाद सदा हमारे साथ है ।” 
“आज भारत किसी का भी उपदेश नहीं चाहता, और न किसी का 
इस्तद्चोप ही । सहयोग और सदिच्छा द्वारा ही भारत पर अपना प्रमाव 
जमाया जा सकता है | यह बात न समझकर अक्सर लोग उपदेश किया 
करते है | किसी प्रकार का दृश्तक्षेप अथवा नेतागिरी भारत अब बरदाश्त 
नहीं कर सकता | ( इस पर हर्षब्वनि हुईं ) हम इस परिषद में बहुत 
दी पवित्र उद्दे श्य लेकर आये हैं | ऐसा पवित्र उद्दे श्य लेकर हम चाहें 
हीं भी मिलें लेकिन हम बराबर तब तक मिलते रहेंगे जब्र तक कि 
हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता । 
उक्त प्रस्ताव पर ता० १६ दिसम्बर को शाम की प्रार्थना के बाद 
भाषण करते हुए महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रकट किये तथा 
प्रस्तावक की आशीर्वाद भी प्रदान किया । “प्रस्तावक पशिडत जवाहर 
लाल नेहरू ने देश की विभिन्न जटिल समस्याओं तथा सम्दायों के 
हितों पर अ्रच्छी तरह बिचार करने के बाद ही यह प्रध्ताब पेश किया 
है | यदि नेहरू जी सोचते हों कि यह कार्यवाही ठीक है तो दूसरे के 
विचारों के दबाव से उन्हें कुकना नहीं चाहिये। कुफे दृढ़ विश्वास है 
कि कितनी श्रालोचनाओं के बावजूद वे अपने प्रस्ताव पर इढ्ड रहेंगे । 
इमें सत्य तथा न्याय आदि की दृष्टि से बहुत सोच-विचार कर निश्चय 
करना चाहिए और निश्चय कर लेने के बाद उस पर हृढ़ रहना 
बाहिये चाहे उसका परिणाम फिर कुछ भी हो | ु 
' इसके बाद परिप्रद की बैठक स्थगित हो गयी,। अध्यक्ष डाक्टर 
शजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि / इस सम्बन्ध में सदंस्थों की ओर से यह 
लिखित आवेदन मैजा गया है कि उक्त प्रस्ताव को मज्तनि मांति समभने 
का समय उसको नहीं मिला है अतः बैठक कल के लिये स्थगित की 
जाती है (? 


( हर ) 


बैठक स्थगित करने का इसके अलावा एक दूसरा उद्दे श्य यह भी 
था कि कांग्रे सी सदस्य ब्रिटिश पालियामैंट में भारत पर होने वाली 
बहस का रंग दज्ञ देख कर ही आगे बढ़ना चाहते थे । 

इसके उपरान्त विधान परिषद दो दिन के विश्राम के बाद ता० 
४६ दिसम्बर को फिर आरंभ हुईं | डाबटर जयकर ने पशिडत जवाहर- 
लाल नेहरू के प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने के लिये अपना प्रस्ताव 
पेश करते हुए कहा कि “हमारे माग में जो एकाथ कठिनाइयाँ हैं 
उनकी उपेक्षा करने से विधान-परिष्रद्‌ का कार्य बिगड़ जाने की 
संभावना है । मैं इसे विगड़मे से बचाना चाहता हूँ। मूल प्रस्ताव में 
विधान के मूल एबं मौलिक सिद्धान्तों का जिक्र किया गया है | प्रस्ताव 
पर कल एक सरसरी, नजर डालते ही यह स्पष्ट मालूम हुआ कि 
प्रस्ताव में जिन कुछ बातों का उल्लेख है वे विधान की सैद्धान्तिक 
मित्ति से सम्बन्ध रखती हैं | 

उदाहारणार्थ प्रजातंत्र संघ, मौजूदा सरहंदे, अवशिष्ट श्रधिकार, 
शक्ति का उद्गम स्थान जनता है, अल्प संख्यकों के अधिकारों आदि 
का उल्लेख शआ्रादि | मंत्रि शिप्ट मण्डल के वक्तव्य द्वारा निर्धारित 
सीमाओं के अन्तर्गत इस परिषद का कोई मूल. भूत सिद्धान्त कितना 
ही संज्षिस रूप में क्यों न हो, हस अवस्था में उसे स्थिर करने का हमें 
छाधिकार नहीं है। निससंदेह परिष्रद सर्वोच्च संता प्राप्त संस्था हैं किन्तु 
किन्तु जिस घोषणा के आधार पर इसका सृष्टि हुई है, उस्षकी सीमाओ्रों 
के अन्तर्गत ही यह सर्वोच्च सत्ता प्राप्त संस्था है। हम उन सीमाश्रों 
के बाहर समभौते के बिना नहीं जा सकते | और दो पार्दियाँ--.लीग 
आर देशी राज्य--की अनुपिस्थत की वजह से किसी समभोते की 
बात सोची भी नहीं जा सकती | यदि उन सीमाओं की'सम्पूर्ण उपेक्षा 
करके कुछ व्यक्ति इस पहिपद को राजनीतिक अधिकार गत्त करने 
का साधन बनाकर तथा शक्ति हाथों में लेकर देश में क्रान्ति की सृष्टि 
करना चाइवे हैं तो यह वर्तमान योजना: के बाइर की बात है। और 


(्‌ प्र ) 


इस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है। किन्तु जब कांग्रेस ने इस घोषणा 
पन्न को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है तब वह उसकी सीमाओ्रों से भी 
नैंधी हुई हैं।” 

“यदि मुस्लिस लीग इपमें भाग न लेगी तो देशीं रियासतें भी 
इसमें शामिल न होंगी । यह बात उन लोगों ने कई बार स्पष्ट करदों है। 

सरदार पटेल ने इस पर डाक्टर जयकर को जबाब देते हुए 
कहा! -.. “डाक्टर जयकर यहाँ देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
एहे हैँ और अभी तक किसी भी देशी राज्य के प्रतिनिधियों मे यह 
नहीं कहां कि अगर मुस्लिमलीग परिषद भें शामिल्ञ न होगी तो वे 
भी न श्राय गे | ऐसी हालत में एक हिन्दुस्तान के बदले एक पाकि- 
मस्तान विधान और दूसरे राजस्थान विधान की आवश्यकता इम पर 
जादी जायगी। ऐसी दशा में केन्द्र में आपका संध समाप्त ही हो 
जायेगा, उसकी स्थापना हरगिज ही नहीं हो सकती |” 

डाक्टर जयकर ने अन्त में कहा कि “यदि परिष्रद इस अवस्या में 
प्रस्ताव को पास करेगी तो वह अनुचित, गैर कासूमी और खतरनाक 
होगा |” 

इसके बाद बिहार के अधान संत्री ओ ऋृष्ण्सिह ने नेहरू जी के 
प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कह्ा--“कि इस पुनीत प्रस्ताव पर सशो- 
धन पेश करने पर पुरे दुख होता है। विधान परिषद अंग्रेजों की 
उदारता के कारण नहीं बनाई गई है बल्कि सन्‌ १६३५ ई० के विधान 
के विरुद्ध कांग्रेस ने जो विद्रोह किया' उसकी सफलता के फल रवरूप 
बनाई गई है। आज का मारत ऊपर की सत्ता से संचालित है वहाँ यहू 
नया विधान जबता की इच्छा के आधार पर बनाया जावेगा [?! 

इसके उपरान्त परिषद स्थगित हो गया | वूसरे दिन नेहरू जी के 
प्रस्ताव पर फिर बाद विधाद शुरू करते हुए श्री मसानी ने कहा-- 
अमेरिका की तरह भारत में मी अल्प संख्यकों को राष्ट्र में जज्य कर 
देना चाहिये, नहीं तो वे राष्ट्र को छिन्न-मिन्न कर देंगे। भारत. में एक 
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हो प्रजातन्त्र कायम होता चाहिये जिसमें हरणक व्यक्ति को अपनी 
इच्छा के अनुसार अपनी जिन्दगी बिताने का अधिकार होना खाहिये |” 

एंग्लोईंडियन नेता श्री फ्रेंक एन्थोनी ने कद्गा--“भारत में सब्वैतंत्र 
स्वतस्त्र भज्ञात॑त्र स्थापित करना न केबल कांग्रेत पार्टी का ही ध्येष है, 
बिक भारत का दर एक व्यक्ति इसे स्थापित करने के लिए अपने दिल 
में प्रतिशा कर चुका है |”? 

डाक्टर श्यामा प्रसाद घुकन्नी ने प्रत्ताय पर बोलते हुए कहा--« 
“मुझे कल यह सुनकर बेहद खुशी हुई कि सरदार पटेल मे १६ मई 
की घोपणा के श्रतिरिक्त किसी और चीज को स्वीकार नहीं किया है । 
विगत सप्ताहों की प्रगति को देखते हुए में यह महसूत करता हूँ कि 
देसारा देश वैधानिक तरीकों से श्राजाद महीं होगा। हम लोग अपनी 
जिम्मेदारी पर अपना विधान तैयार करेंगे और उस विधान को हम 
विश्व के सामने रखेंगे और यह दिखा देंगे कि हमने अल्प संख्यकों के 
साथ न्याय क्रिया है ।? 

डाक्टर अश्वेडकर परिषद की - तालियों की गड़गढ़ाहट के बीच 
भस्ताव पर बोलने खड़े हुए | आपने कहा कि “मुझे तो इस चीज में 
अब रती भर भी सन्देह नहीं रहा कि इमारे देश का सामाजिक 
शाधिक व राजनीतिक भविष्य क्या होगा ! पर झाज तो हम आपस में 
ही लड़ रहे हैं | मैं भी लड़नेवाज्े दलों में से एकदल का नेता हूँ। 
शैकिन मुझे यकीन है कि हमे समय मिल जाब और परिध्थितियाँ अजु- 
कूल हों तो संसार की कोई भी वाकत इस देंशा को एक होने से नहीं 
रोक सकेगी ( तालियों की गड़गद्गाइट )'यदि बहुसंख्यक, उन लोगों को 
जो यहाँ नहीं हैं, कोई रियायंत दे दे तो यह उसकी राजनीतिज्ञता होगी | 
में डावटर जयकर' के प्रस्ताव का इसीलिये समर्थन करता हूँ। 
हाँ, में डाक्टर जयकर के संशोधन के सकुचित कानूनी इष्टि 
कोण से सहमत नहीं हूँ | में प्रान्तों की गुथ्बन्दी के खिलाफ हूँ। 
में परिषद के सदस्यों को एन्डमन वर्क के वे शब्द याद दिलाना चाइसा 
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हूँ जिनमें उन्होंने कहा था कि “अमरीकी उपनिवेशों में दबाव 
से काम नहीं लिया जाय। इसीसे हम एकता की ओर अग्रसर 
हो सकेंगे | में इस परिषद के अधिकार को सीभित नहीं समकृता | 
क्या इस समय यह प्रस्ताव पास करना बुद्धिमानी होगी ! अधिकार एक 
चीज है और बुद्धिमानी त्रिज्कुल वूसरी चीज है।इस प्रस्ताव की 
स्थगित करने से देश के भिन्न-भिन्न दलों में समओऔता होने का अवसर 
मिलेगा | एक दल या व्यक्ति की प्रतिष्ठा की मावना ऐसे झअवत्तर पर 
अडुंगा हो--यह उचित और चतुराई नहीं होगी। हममें से सब्र यहाँ 
सभा दलों को लाने के लिए इच्छुक है | इस प्रस्ताव को स्थगित करना 
इस प्रकार की इच्छा को कल्पला के स्तर से कार्यक्षेच्र की ठोस भूपम 
पर लाना होगा | इसलिए इसे स्थगित करना राजनीति की कसोर्ट: 
होगी ।” सरदार उज्बल्ल सिंह ने सिखों की ओर से प्रस्ताव का 
समर्थन करते हुए, कह्ा-.“विधान सभा मुस्लिम लीग के आने 
तक अपना अधिवेशन स्थगित नहीं रख सकती, हमें शिकायत है. कि 
मंत्रिमणदल मिशन की योजना में पंजाब के सिखों को वे संग्ज्णण नहीं 
दिये गये जो भारतीय यूनियन में मुसलमानों को दिये गये हूँ ।? 

इसके उपराम्त ताक १८ द्सिम्बर को श्री सिघवा, शी विश्वनाथ 
दास, पंडित हृदय नाथ कुजरू के भाषण हुए । पंडित हृदयनाथ 
कुंजरू ने डाक्टर जयकर के संशोधन का समर्थव किया और इस जत 
पर हमे प्रगंट किया कि इस प्रध्ताव पर अभी निर्णय नहीं किया जायेगा 
उन्हंंने आगे चलकर कहा कि “असली विवाद तो (६ मई की धोषणात 
की धारा १७ के स्पष्टी करण पर ही है। में किसी भी प्रान्त को उसकी 
इच्छा के विरुद्ध किसी प्रान्तीय शुट भें शामिल करने के खिलाफ हूँ । 
जाडलिनलियगो जैसे अंभेजों' का कहना है कि भारत में ब्रिधिश 
हुकूमत बरकरार रहनी चाहिये | लेकिन मेरी राय में उन्हें सख्त घोला 
हुआ है | यदि ब्रियेन ने ऐसे लोगों की राय मानल्ली तो उसे ऐसी 


भयानक स्थिति का मुकाबल्ला करना पड़ेगा जैसी २४ वर्षो" में कभी 
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पैदा नहीं हुईं थी।हो सकता है कि भारत को कुछ समय के लिये 
ताकत के जरीये नीचे रखा जाय लेकिन ताकत के जरीये एक दिन के 
लिये भी भारत पर शासन नहीं किया जा सकेगा |” 

पंदित हृदयनाथ कुंजर के भाषण के बाद प्रस्ताव पर सर गोपाल 
स्वामी अयंगर का महत्वपूर्ण भाषण हुआ । आपने कह्ा--/इस 
प्रस्ताव पर श्राजकी बैठक में ही बहस समाप्त करदी जाये | इस प्रस्ताव 
को स्थगित करने का सुझाव इसलिये उचित नहीं जंचता, क्योंकि 
हमारे सामसे एक बहुत ही बड़ा कार्य है| अतः हमारे लिये यह 
खावश्वक है कि हम विश्व तथा अपने देश को यह दिखायें कि हम 
ऋुछु ठोस कार्य कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में वे उद्देष्य हैँ जिन्हें हमें 
विधान-निर्माण के लिये अपने सामने रखना है | ल्ञीग का पिरोध 
गुट बन्दी सम्बन्धी धारा से ही है किन्तु लीग को दूसरे विषय के 
सम्बन्ध में वहाँ हाजिर होने से किसने रोका है १” ' 

“कल लाई पेथिकव लारेग्स ने यह घोषणा की कि चाहे हम संघ 
अदालत से अपीत्त क्‍यों थ करें, पर थे अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन 
ने करेंगे। मेरे विचार से यह कहना कि ब्रिटिश सरकार संघ अदालत 
के निरशुंय' को स्वीकार करेगी या नहीं यह उसके अधिकार से 
बाहर है। ह 
“अह विधानन्परपिद का अधिकर है! कि .वह संध-श्रदालत को 
प्रामला सौंपने से पहिले य३ निश्चय करे कि संघ अदालत का निर्णय 
उसे माम्य होगा या नहीं | माना, यदि सघ अदालत का निर्णय ब्रिटिश 
परकार के बिचार के अनुसार रहा तो विरोधी दृष्टि कोश रखने वालों 
की क्या दिविति होगी ह अतः इस सम्बन्ध में यही किया जो सकता है 
कि इस परिषद हारा १७ घारा के ५ वें पैरे सें संशोधन किया जाय | 
मुख्य कठिनाई विभागों की बेढकों में जैसा भारत मंत्री ने बताया है, 
घत यकाशन करने के वरीके पर है । सव-7्रकाशन में साथारणता 
' बिक मत प्राप्त करके ही एएनसों सह दिशुत दिला जाब। यदि हम 
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चाहूँ. कि मत प्रकाशन सूबे बार होना चाहिये तो इसके लिये यह 
आवश्यक है कि सम्बन्धित धारा में परिषद द्वारा संशोधन किया जाय |” 

“ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के वक्तव्य तथा ब्रिटिश लोक 
आर लाईसमा के भाषणों से जो नई स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे 
देखते हुए यह आवश्यक है कि संत्र अदालत को तो मामला सौंप 
दिया जाय परन्तु साथ ही १६ वीं धारा में संशोधन कराने के लिये एक 
प्रस्ताव परिषद में प्रस्तुत किया जाय | भेरे विचार से फिर यह सम्भव 
होगा कि मुस्लिमलीग परिषद में आकर यह विरोध करे कि इससे प्रमुग्व 
साम्प्रदायिक प्रश्म उठता है | यदि यह साम्प्रदायिक प्रश्न करार दिया 
शया तो फिर लीग यह कह सकेगी कि बिना दोनों प्रमुख दलों के बहु- 
मत के उस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।?” 

#श्रारतसीय, नरेशों के अधिकारों के सम्बन्ध में सर अरयंगर ने २७ 
वर्ष पहिले मेसर तथा हैदराबाद में नियुक्त दो अधिकृत समितियों की! 
रिपोर्टों का उल्लेख किया । ऊक्त दोनों सप्नितियों मे यह घोषणा को 
थी कि जिस प्रकार प्रान्तों की जनता से द्वी प्रांतों को अधिकार प्राप्त 
होते हैं उसी प्रकार श्यासतों के अधिकार उनकी प्रजा पर आधारित 
हैं | अतः मेरे विचार से यह आवश्यक है कि प्रस्ताव की घारा ४ 
की घोपणा करने के लिये रियासतों को भी सम्मिलित किया जाय 
क्योंकि उसमे बताया गया है कि जनता पर ही शासन के झघिकार 
आधारित ई। 

इसके पश्चात्‌ ता० १६ दिसम्बर को सरदार पदेल अस्वस्य दोने के 
कारण परिषद में न आ सके | डाक्टर सिनह्ा झाज भरीमती सरोजिनी 
नायड्र के पास जाकर कुर्सी पर बैठे तो सभा मक्‍न तालियों से गूंज 
उठा | उसके पश्चात्‌ परिषद के एक मात्र कस्यूनिस्ट सदस्य ओऔ सोम- 
नाथ लाहिड़ी भाषण देने खड़े हुए । आपने कहा-- यदि इम बिदिश 
मंत्रिमण्डल को योजना से हो बँघे रहे तो भारत में गहरे आगड़े होंगे | 
मैं नेहरू जी के प्रस्ताव के प्रथम अंशों से सहमत हूँ किल्त मेरी राय में 
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शोधांश का अर्थ लीग पर दबाव डालना है। ' मुस्लिमलीग के जो 
प्रतिगामी लोग धार्मिक आधार पर देश के टुकड़े-टुकड़े करने का 
प्रस्ताव पेश ऋरते हैं, मैं उनकी तीज्र निन्‍दा करता हूँ और चाहता हूँ कि 
भारत में बसी हुई सभी कौपों को सर्वोच्च अधिकार दिये जाये |” 

इसके बाद श्रीमती इंसा मेहता ने महिलाशों की ओर से बोलते 
हुए. कह्टा--“भारत को महिलाओं को यह जानकर खुशी होगी कि 
स्वतम्त भारत में हमारा दर्जा पुरुषों के बराबर होगा और हमें उनके 
समान ही अवसर मिलेगा | नेहरू. जी के प्रस्ताव में जो श्राश्वासन 
दिये गये हैं उनके कारण मैं प्रश्ताव का सप्तर्थन करती हूँ ।” 

नेहरूजी के प्रस्ताव पर बोलते हुए सर श्रह्लादी कृष्णा स्वामी 
ऐयर ने अपने महत्वपूर्ण मापण को जैठे-बैंठे ही आरस्म किया । उन्होंने 
डाक्टर जयकर की एक एक दलील को काटना आरंभ किया | 
आपका भाषण बहुत ही गम्मीर था इसलिये सभी ने उसे बढ़े ध्यान 
पूर्वक सुना | आपने कहां -“ब्रिटिश-मंत्रि-मएड्ल की घोषणा कोई 
कानून नहों है | उसमें यह नहीं बताया गया कि विधान-समा को 
विधान बैयार करते हुए कौन से करम उठाने चाहिये । हमें यह समझा 
में नहीं आता कि उद्देश्य निश्चित किये बिना विधान कैसे जैयार 
किया जायेगा | अ्रत्र तक जिंतनी भी विधान सभाओं के अधिवेशन 
हुए. हैं उनके इतिहास को उठाकर देख जाइये। एक भी सभा ऐसी 
नहीं हुई जिसने पहले अपने उद्देश्य न निश्चित कर लिये हों। 
€ तालियाँ ) यदि मुस्लिमलीय और रियासत के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव 
में निहित उद्देश्यों का समर्थन मे किया तो उन्हें. विधान-सभा में 
कोई स्थान ने मिलेगा | यदि लोक तंत्री भारत चादेगा तो बह भी 
दक्षिणी आायलैंगड की तरह ब्रिटिश राष्ट्र समूह का सदस्य बना रह 
सकेगा |? । 

“डाक्टर अम्बेडकर से कहा है कि प्रस्ताव में प्रान्तों की. मुठ, बन्दी 
का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन. मेरी गाय में प्रान्तों 


छः 
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गुट-बन्दी श्वैतपत्र में निहित विधान का आवश्यक अंग नहीं है | 
मैहद प्रश्ताव में भी यह नहीं कहां गया कि यदि कुछ प्रान्त अपना 
गुट बनाना चाहेंगे तो श्रना सकेंगे। अत्र तो महात्मा गांधी ने भी 
“जेहरू प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। श्रतः मुझे आशा है कि 
यह प्रस्ताव अवश्य ही पास ही! जायेगा | सुझे साथ हो यह भी आशा 
है कि डावटर जयकर भी अपना संशोधन वापत ले लेंगे । 

श्री अयपाल सिद्ट ने आदि वासियों की ओर से नेहरू जी के 
हस आश्यासम पर कि “भारत में एक स्वतंत्र राज्य कायम होने जा 
रहा है, जिसमें सबको समान अयतधर मिलेगा” नेहरु प्रस्ताव का 
सप्तर्थन किया । 

श्री० ढी० पी० खेतान ने व्यापारियों की ओर से नेहर जी के 
प्रस्ताव का समर्भन किया और बताया कि ६ मई के बक्तज्य में कई 
खामियाँ हैं जिनको दूर करना विधान-परिषद का ही कार्य है । 

विधान परिषद के एक मात्र गुरखा प्रतिनिधि श्री० डी० एस० 
मुरंग ने कहा कि “मैं शुरखा लोगों की ओर से मेहर प्रस्ताव ऋा 
समर्थन करता हूँ । यदि जिन्ना साइब अपने को मारतोब समभे हैं 
तो उन्हें विधान-सभा में आकर अपना झगड़ा निपटा लेना चाहिये। 
लेकिम यदि वे ऐसा न करके हमें ग्रह युवूध की धमकी देते हैं तो 
भारत के तमाम गुरखे उनका सुकावला करेंगे । इस कार्य में 'तमाप 
खझह्प-संख्यक जातियाँ कांग्रेस का साथ देंगी। 

ओ हरिसिह गौड़ ने नेदर प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा 
कि श्री जिन्ना जैसा पाकिस्तान चाहते हैं वह ता बड़े गष्ट का एक 
कृकमा बन जायेगा । तुकों के अतातुक ने ठीक ही कह्ा था 
किलो मुल्क धर्म के साथ राजनिति को मिला देता है वह कभी 
भी आजादी हासिल नहीं कर सकता | विधान-समा का यह झधिवेशन' 
ऑग्रेजों की मेहरवानी से नहीं बल्कि भारतीयों के अधिकार से हो रहा 
है । इस पर जो इमला करेगा हम उसका मुकाबला करेंगे [? 


६ हे ) 


परिगणित बातियों की प्रतिनिधि श्रीमती वेल्ां मुध्म ने नेहरू 
प्रस्ताव का सप्तर्थन किया ) 

इसके बाद विधान-परिषद के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मे 
परिषद के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए बताया कि परिषद को अधि- 
चेशन समाप्त करने के पहिलते ७ बातों पर निर्णय करना है १-“परि- 
८द में पेश नेहरू जी का प्रस्ताव २--कार्य-प्रणाली का निर्णय 
३---विवादाम्पद प्रश्न फेडरल कोर्ट के हवाले किया जाय या नहीं | 
४० कुछ समितियों के सदस्यों का चुनाव | 

ता० २१ दिसम्बर को विधान-परिषद की बैठक डेढ़ घन्टे तक 
हुई । उसमें यह निश्चय किया गया कि आजकी बैठक हे बजे तक 
रहे । इसके बाद जो बेठक हो वह बन्द कमरे में की जाय | प्रातःकाज 
की बैठक में एक समझौता कमेटी | ५७४०४७४४४ 0०ए७॥शां४9७) 
कायम करदी गई जो नरेन्द्र मएडल ( ()॥8७9|०78 ० +7770088 , 
द्वार नियुक्त समझौता कमेटी के साथ बातचीत करेगी ।, ह 

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने घोषित किया कि नेहरू प्रस्ताव पर अभी 
५० महानुभाव और बोलने को उद्यत हैं क्षेकिन कई श्रावश्यक कार्थो' 
की बजह से इस पर बहस आगामी अधिवेशन में जो २० जनवरी 
सन्‌ ४७ से होगा, होगी । राजेन्द्र बाबू ने आशा प्रकट की कि जो सदस्य 
अभी उपध्यित नहीं हैं, वे भी तब तक परिषद में उपस्थित हो जायेंगे । 

राजकुमारी अ्मुत कौर और श्री पदमप्त सिंद्ानिया ने आह 
रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये और अपने प्रमाण-पत्र भी पेश किये । इसके 
पूर्व हा5 १६ दिसम्बर को श्रीमती विजया लच्तमी पंडित भी विवान 
परिषद में सम्मिलित हुई (जिस समय श्रौमती परिडत ने परिषद 
में प्रवेश किया दर्षध्वनि से हाज् गूज गया । डाक्टर राजेन्द्र प्रस,द के 
कहा कि संयुक्त-्शष्टू मएडल में महत्वपूर्ण विजय आप्त करने के 
उपलक्ष्य में भीमती प्रशिडत का मैं स्वागत करता हैँ । इसके बाद कई 
सदस्यों ने भीमती परिदत को बधाइयाँ दीं.। | 


६ पदू० ) 


आज सबसे पूर्व श्री कन्हेयालाल माशिकलाल मसुन्शी ने यह 
प्रस्ताव किया कि मौलाना आजाद, नेहंझजी, सरदार पटेल, डाक्टर 
पद्टामि सीता रमैया, श्रीशंकर राव देव और सर एन० गोपाल स्वामी 
अथंगर की एक कमेटी नियुक्त की जाय जो नरेन्द्र मण्डल द्वारा नियुक्त 
समभोता कमेटी तथा दूसरे रियासती प्रतिनिधियों के साथ बातचीत 
करके यह पता लगावे कि रियासत प्रतिनिधियों का त्रिमाजन कैसे किया 
जाय और रियासतों के ६३ प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया ज्ञाय । 
इस कमेटी में ३ सदस्य बाद में लिये जा सकेंगे । उनको लेने का समय 
और तरीका विधान-सभा के श्रध्यक्ष बतायेंगे और चुनाव विधान सभा 
करेगी ह 

'इस प्रस्ताव पर सोमनाथ लाहिड़ी तथा पर्गिशित जातियों की 
श्रीर से श्री ठाकुर और श्रादि बातियों की तरफ से श्री जयपाल सिंह 
श्रादि ने संशोधन पेश किये कि कमेटी जो भी रिपोर्ट पेश करे उसकी 
तस्दीक विधान-परिषद में होना आवश्यक है | यही संशोधन श्री सम्ता- 
अम्‌ ने भी पेश किया | परिगणित एवं श्रांद वासियों के प्रतिनिधियों 
जेथह मांग की कि इमारे प्रतिनिधियों को भी कमेशी में स्थान 
दिया जाय । 

इन संशोधनों का जवाब देते हुए नेहरूजी ने कहा - इस कमेदी 
का किसी भी रियासत के आन्तरिक गठन से कोई सम्बन्ध ने होगा | 
पह तो सिर्फ इस चीज पर विचार करेगी कि रियासतों के प्रतिनिधि किस 
तरीके से बिघान समा में लिये जायें । कमेटी को अपनी रिपोर्ट विधान- 
सभा में पेश करनी होगी | 

'उक्त सुकाव पर दीवान चमनलाल ने संधोधन पेश किया जो श्री 
मुन्शी और विधान-सभा दोनों ने मंजूर कर लिया | इसके बाद तमाम 
संशोधन वापस ले लिये गये और मूल प्रस्ताव पास हो गया। 

' इस प्रस्ताव के पास हो जाने पर श्री मुन्शी ने नियम कमेटी 

(87)०98 000:४४४७७, की रिपोर्ट पेश की । रिपोर्ट पर प्रकाश डालते 
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हुए. आपने कहा--“यह फैसला किया गया है. कि विधान-परिषद के 
. अध्यक्ष को प्रेसीडेन्ट कहा जायेगा | इसके विभागों तथा दूसरी कमेटियों 
के लिये नियुक्त अध्यक्षों का नाम और कुछ रखा जा सकेगा; 
प्रे सीडेन्ट नहीं 

“जब तक विधान-सभा के दो तिहाई सदस्य प्रस्ताव पेश ने करें 
सब तक विधान-समा शंग न की जा सकेगी |” श्री सुन्शी मे कहा-- 
अध्यक्ष यह घोषित कर चुके है. कि विधान-सभा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है, 
इसलिये उसके सदस्य ही उसे भक्ग कर सकेंगे और कोई नहीं ।” 

“विधान-सभा के सदस्य हिन्दी, उदू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं 
में भाषण दे सकेंगे । विधान-सभा की कार्यवाह्दी का विवश्ण भी इन्हीं 
तीनों ही भाषाओं में रखा जायेगा | जो सदस्य इन तीनों भाषाओं से 
अनभिनज्न होगा, उसे अपनी भाषा से भाषण करने का अधिकार होगा [? 

“महू भी व्यवस्था की गई है कि अल्प-संख्यकों के मूलभूत अ्रधि- 
फारों तथा संरक्षणों ( पर0/08707048) फि&॥॥8 8प्नते 56097 
४०ते5 ) के लिये नियुक्त सलाइकार कमैथी की रिपोर्ट के अनुसार 
शूनियन असेम्बली जो. फैसला करें, विभागों को उनमें किसी किस्म 
का संशोधन व परिवर्तन करने का ढक ने होगा ।* 

' “विधान सभा के ५ बांइस-प्रेसीडेन्ट या उपाध्यक्ष रहेंगे। इनमें से 
दो का चुनाव तो विधान-सभा में होगा, शेष तीन विभागों (४7० पए) 
के अध्यक्ष ही वाइस-प्रेसीडेम्ट होंगे |इनका काम विधान क्षमा 
के कार्यो तथा विभिन्न शाखाओं के बीच सहयोग स्थापित कश्ना 
होगा |! 

“विधान-समा का प्रत्रस्थ कार्य करने को एक संथोजन-समिति 
( (क्ाएओं. 00करवतयांत&. 0088 ) नियुक्त की 
जायेगी | चुताव की अरियों सुनने के लिये विधान-सभा के गसीडेन्ट 
ट्रिब्यूनल मुकरंर किया करेंगे लेकिन इस चीज को काबूनी रूप देने 
के लिये एक शार्डीनिन्त निकालना लाजिमी होगा | विभागों को अपने 


दूदू 


स्थायी नियम बनाने का अधिकार होगा, लेकिन वे विधान-समा 
द्वारा निर्धारित नियमों के प्रतिकूल न होंगे |” 

इसके पश्चात श्री मुन्शी ने यह्द प्रस्ताव पेश किया कि नियम 
कमेटी की रिपोर्ट पर बिचार किया जाय | अपना प्रस्ताव पेश करते 
हुए उन्होंने कहा-- रिपोर्ट पर बहस बन्द कमरे में की जाय। नियम 
कमेंटी ने बड़ी मेहनत के बाद थयहद्द रिपोर्ट तैयार की है | सर वं० 
एन० राव जैसे व्यक्तियों से इस कमेटी मे सहायता ली है। इस कमेटी 
मे जो नियम बनाये हैं, उनमें अब और बाद में बड़ी खुशी से संशाधन 
तथा परिचर्तन किये जा सकेंगे । 

सिहावलोकन 

लीग को विधान परिषद्‌ की बैठकों में माग लेने का श्रवसर 
अदान करने के लिये द्वर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हुए 
मेहरू प्रस्ताव को विधान-परिपद के द्वितीय अधिवेशन तक 
के लिये ध्थगित कर दिया गया | यदि लीग मे इससे फायदा नहीं 
उठाया तो विधान-परिंषद्‌ भारत श्रोर उसकी स्वतंत्र इकाइयों के 
लिये त्रिधान बनाने का काम आगे बढ़ायेगो। कांग्रेस भारत के किसी 
भी भाग पर किसी बिघान विशेष का भार बलात लादना नहीं चाहता 
इसलिये परिषद द्वारा बनाये जाने वाले विधान से सहमत होने वानी 
प्रत्येक इकाई को उस विधान पर अपने विचार प्रकद करने का पूर्ण 
स्थातंत्य होगा | । 

विधान परिषद को सारी बैठकें पूर्ण श्रनुशासन के साथ सम्पन्ष 
हुई | सभा में दिये गये आयः सभी व्याख्यान उच्चकोद़ि के थे | डाक्टर 
शजेन्द्रपसाद--स्थायी अध्यक्ष भिन्न मिन्न हितों के प्रतिनिधियों को 
मत-प्रकाशन की स्वतंत्रता देकर सबके विश्वास-पात्र बस गये। अल्प 
संख्यकों को उन्होंने मत-प्रकाश में पहिले अवसर दिया और इस 
सम्बन्ध में किसी दल को किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई | 


५ हे .) 


परिषद भें कितने हड्डी प्रतिद्ध' व्यक्ति सम्मिलित शअध्यायी 
अध्यक्ष की हैसियत से डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ने कार्य संचालन में 
जो कुशलता प्रदर्शित की उसके लिये उन्हें उचित सगहना घि# | 
सरदार उज्वलसिंह के शब्दों में डाक्टर राजेम्द्रप्रसाद के लिए सबकी 
यही भावना रही कि अध्यक्षपद के लिये उनसे अधिक योग्य कोई 
और व्यक्ति नहीं था | उन्होंने पढ ग्रहण करते दी यह घोषणा कर 
दी कि बाहर की कोई भी शक्ति परिषद के काये में हृत्तक्षेत़् नहों कर 
सकती और प्रत्येक सदस्य मे उनका अनुकरण करते हुए परिषद की 
सावभौभ सत्ता के प्रति अपना €हु विश्वास प्रकट किया | 

सब्ससे महान चक्तृता परिडत जवाहरलाल नेहरू की मानी गई 
जो उन्होंने भारत को सावंभौमसत्ता प्राप्त प्रचातंत्र घोषित किये जाने 
का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए दी | बह पूरे एक घन्टे तक बोले और 
इस बीच उनके मूँह से एक मी मिरशेक शब्द नहीं निकला। उन्होंने 
बताया कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होगे और एक ऐसा विधान बनाने 
के लिये इंढ्प्रतिज्ञ है जिससे सभी श्रेणियों की जनता के साथ 
राजनीतिक, सामाजिक और आशिक स्थाय किया जा सके। परिड्त 
नेहरू की इस वक्त ता में ओज, साहस, और दृढ़ आत्म विश्वास 
कूट कूट कर भरा था। उनके व्याख्यान से परिषद के समी सदस्यों 
पर गहरा प्रभाव पड़ा था । | 

सरदार पंदेल ने विधान समा में कोई भी वक्त ता नहीं दी किन्तु 
लनन्‍्होंने एक बात कहकर डाक्टर जयकर के निराशाजनक सुकाब का 
उत्तर दे ठिया। उन्होंने कहा --“इस परिपर को १६ मई के वक्तथ्य 
के आधार पर आगे बढ़ना चाहिये और ब्रिटिश मंत्रिमएंइलल के .६ 
दिसस्वर के बक्ततप की उपेक्षा करनी चाहिये ।--यह कहना कोई 
अतिशयोक्ति नहीं कि सरदार पदेल की इस इृहूं घोषणा से परिषद्‌ 
की कार्यवाही में बढ़ा ही अन्तर पड़ा । 

वाद-विवाद के दौशन में सर एन० ग्रोपाल स्वामी शंयगर, सर 
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ग्रलादी कृष्ण स्वामी अ्रव्यर, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी, ओ निको- 
लस राय तथा परिगणित जाति के श्री० ठाकुर ने प्रस्ताव के पक्ष में 
त्रहुत सी महत्वपूर्श बातें प्रकट की । इन वक्ताश्रों के माषणों से समा 
यह महसूस करने लगी कि पशिहत नेहरू ने परिषद के लिये ज्ञो उ्दे 
पत्रिका प्रस्तुत की है, वह ठीक है | तथा उन्हें अपने कार्य में आगे निर्षि 
रोध बढ़े चले जाना चाहिये। परन्तु श्री फ्रेंक एन्योनी, डाक्टर 
अम्बेडकर तथा पशिडत हृदयनाथ कुर्जरू की राय से परिषद्‌ को यह 
भी महसूस हुआ कि परिष्ठद की जनवरी की बैठक तक प्रस्ताव पर 
निर्णय स्थगित रखा जाय | उक्त सदस्यों ने संयुक्त भारत के उद्देश्य 
को स्वीकार किया तथा प्रस्ताव के उद्देश्यों के प्रति सहयोग प्रकट 
किया । बहु संख्यकों द्वाए! अक्य संख्यकों के मत के प्रति सम्मान 
प्रकट करने के परिशाम स्वरूप नेहरू जी के प्रस्ताव पर मत लेने 
का निर्शुय स्थगित कर दिया गया | 

सभा ने अह्प-संख्यकों तथा 'विशेष हितों! की राय को मान 
देने के साथ साथ भारतीय रियासतों की वार्ता समिति में. साम्प्रदायिक 
तथा बिभागीय आधार पर प्रतिनिधि लिये जाने के प्रयात्त के प्रति 
विरोध प्रकट किया । अल्प-संख्यकों ने अपने नेताओं दास छोटी 
भप्तिति के लिये प्रस्तावित सदस्यों के नामों के अति अनुमति प्रकट 
की | इस समिति तथा अन्य समितियों की नियुक्ति बिना किसी 
विरोध के की गई । इन सभी समितियों में लीगी प्रतिनिधियों के लिये: 
स्थान रिक्त छोड़े गये हैं।अल्‍्प संख्यकों सम्बन्धी प्रस्तावित विमर्श 
समिति ( #&तएा80एए (0जाणा॥9७ 05 ी0077060७8 ) में 
सदस्यों को लेने के प्रश्य पर अरूप संख्यकों की शय का अहुत ध्यान 
रखा जायेगा | इस समिति की नियुक्ति परिषद के जनवरी अधिवेशन सें' 
की जायेगी ) 

सभा में २०० में अधिक सदस्य उपस्थित हुए. थे । सभा में लोगी 
सदस्यों के छोड़कर उपस्थिति ६०: प्रतिशत थी। विधान: निर्माताओंः, 


६ इक ) 


को अपने इस कार्य के प्रति किवनी लगन है, इसका यह प्रमाण है। 
यह कहा जा सकता है कि इस परिषद में क्रान्ति के आधार पर निर्मित 
सभा जैसा जोश नहीं है | यह इस कारण कि भारतीय विधघान-परिषरद 
का निर्माण अन्य देशों की परिषदों के निर्माण के विपशीत एक 
आद्दिसात्मक आंदोलन के परिणाम-स्वरूप ही हुआ है । देश पर 
शासन करने वाली सत्ता से समभोता होने के कारण ही इस परिषद 
का निर्माण हुआ है, श्रतः इसे अपने कार्य में कुछ बातों पर विशेष 
ध्यान रखना ही होगा | लीग इसमें आगे चलकर शामिल हो या 
हो, विधाम-परिषद्‌ स्व॒तन्त्र भारतीय जनतन्त्र के लिये विधान-निर्माश 
करने के काये में अग्रसर रहेगी । 

ता० २३ दिसम्बर १६४६ #० को विधान परिषद के प्रथम अधि 
वेशम का कार्य समाप्त हुआ । इस बीच इसकी ६ बैठकें खुली हुई' और. 
2 बन्द कमरे में की गई । 

परिषद्‌ को २० जनवरी १६४७ ई० तक के लिये स्थगित करते हुए 
स्थायी अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कह्दा---“इमें मुस्लिम लीग के 
इष्टिकोण का भी ध्योग रखना चाहिये ।” 


२३ दिसम्बर के बाद की परिस्थितियाँ:--- 


विधान-परिषद्‌ के प्रथम अधिवेशन के पद्विले और बाद में देश के 
मिन्न-मिन्न राजनैतिक दलों में किसी प्रकार समझौता हो जाय और 
कांग्रेस तथा मुश्लिस लीग किसी तरह एक ऐसी योजना स्वीकार करे 
जिससे देश में प्रगति का शीघ्र मार्म खुल जाय, यही प्रश्न सबको परे« 
शान कर रहा था। ब्रिटिश मंत्रि शिश्टन्मंडल की १६ मई सन्‌ १६४६ 
की घोषणा को पूर्ण रूप से स्वीकार करके कांग्रेस और कुछ दिलों के 
बाद लीग कैंद्रीय सरकार में शामिल हुई थी, पर दोनों दलों का मतभेद 
उसी उम्र रूप से चल्ल रहा था | कांग्रेस ने अपने पूर्व मिश्वथ के श्रनु- 

हि 
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सार विधाम-परिषद में शामिल होकर उस्ते सफल बनाने का इृढ़े निश्चय 
कर रक्‍खा था पर, मुह्लिम लीग ने फांग्रेस को “हुरंगी चाल चलने 
का दोषारोपणश कर विधान-धषिद में न शामिल होने का निश्चय कर 
लिया था । इस प्रकार दोनों दलों के बीच समझता होते न देख हंग. 
औशण्ड के प्रधान मंत्री श्री एटली मे पं० नेहरू, श्री जिन्ना और सरदार 
अलदेब सिंह को लण्डन आने का निमंत्रण दिया । लशडन की बातचोत 
के फलस्वरूप आपसी कोई समता न हों सका। पर ६ दिसम्बर 
न ४७ की बुंठिश सरकार ने एक धोषणा निकाली जिसका देश की 
परिस्थिति पर बहुत नियशाजनक प्रभाव हुआ । इस घोषणा के मुख्य 
आंश इस प्रकार हैं।--- 

“विधान परिषद की कार्यवाही के सम्बन्ध में जब तक आपस में 
हपझीौता मे हो जाय तत्र तक उसकी सफलता की शधिक सम्भावना बहीं 
आगर विधान-परिषद जिसमें मारतीय जनता के एक बड़ें दल का प्रतति- 
मिप्रित्व न ही, किसी प्रकार का बिधान तैयार करती है तो ऐसे विधान 
को लागू करने का बिचार सम्नाद की सरकार ने कभी नहीं सोचा था। 

+सम्राद की सरकार ने कागूनी परामर्श किया है; उसे पूरा विश्वास 
है कि १५ मई के वक्तव्य का अर्थ वही है जिसे ब्रिटिश मन्त्रि-मिशन ने 
किया था | ब्रिटिश-मत्रि-मिशन की बह व्याख्या १६ मई की योजना 
का आवश्यक अंग हैं ।*” 

इस घोषणा ने नई-नईग ललकने पेदा कुर दी | यह साफ दो गया 
कि १६ मई की व्याख्या के लिए, जो मतभेद भिन्न भिन्न दलों में है उसे 
साफ करने के लिए फेडरल कोट की राय लेना व्यर्थ है और प्रान्तों 
- की अ्रवांब्छित गुठ सें शामिल होना अनिवार्य है। आसाम और पंजाब 
मूँ इस ६ दिसम्बर की नई घोषणा ने बहुत अधिक ज्वीम पैदा कर दिया | 
विधान परिषद के आसामी सदस्य श्री निकोलस शराब ने पश्चिद भें (८ 
दिसस्वर को कद्दा कि, “ब्रिटिश सरकार की घोषणा का यह शझ्र्थ दे कि 
काताम का; जहाँ गैर मुसलमानों की संख्या अधिक है, विधान बंगाल 
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के लोगों के बहुमत अर्थात मुस्लिम लीग हारा बसाया जाय | हम 
किसी ऐसे अन्यायपूर्ण बस्तु का ख्याल नहीं कर सकते। आसाम एक 
शुट के साधारण बहुमत द्वारा तैयार किये जाने वाले विधान को कदाफि 
इवीकार नहीं करेगा |” दूधर पंजाब के सिक्ख अपने को मुस्लिम लीग 
के हाथों धरोहर बनना कभी नहीं स्वीकार करेंगे । इस प्रकार सप्रस्या 
जटिल होती गई | नई-नहे गुत्थियाँ पैदा होती गई | लीग को अपनी 
अड़न्ा नीति में प्रोत्ताइन मिला और उसने २६ जनब्ररी सन्‌. १६४७ 
की ब्रेठक में सह तय किया कि लीगी सदस्य विधान-परिषद में शामित्ष 
भदों। 

कांग्रेस जो झासाम तथा 'सिकखों से वचनवद्ध थी, इस मामले का 
निर्णय संघ अ्रदालत से .कराने को तैयार होगई ॥ किन्तु लाड' परेथिक 
लारेन्स व भिन्‍ना दोनों ने अपने वक्तव्यों द्वाश ध्पष्ट कह दिया कि 
थे संघ अदालत के निर्णय को स्क्रीकार नहीं करेंगे । इसके सपरान्त 
झासाम के प्रधान मंत्री, श्री गोपीनाथ बारदोलाई ने अपने. विश्वर्त 
व्यक्तियों को महात्मा गांधी के पास परामश के लिये भेजां + गांत्री जी 
से आसामबासियों को चेतावनी देते हुए कह्ा-+यदि वर्गीकारण के 
सम्बन्ध में कांग्रे स-कार्य-समिति का निशात्र स्पष्ट न .हो तो आसाम को 
सैक्शरनों में हरशणिज्र भाग न. लेना चाहिये। उसे अपना प्रतिंबाद ; उप- 
ग्थित करके हट जाना चाहिये । यह कांभेस के विसद्ध एक तरह का 
सत्पाग्रह होगा किन्तु इसमें कांग्रेस का हित होगा । शही हो या गलत 
कांग्रेस फीडरल कोर्द का फैसला शानने की तेंबार हो चुकी है. । मैं 
जहाँ तक समझता हैँ, फीडरण काट का फैसला कांग्रेस के वियद्ध 
ही होगा | फीडरल कोर्ट अंग्रेजों की सृष्टि है ।. ये एक . ही. यैली 
के चढ़े -बरहों के समान हैं। अगर आसाम मौसम रहता है.तो बह 
मिथ बायेगा । किन्तु आसाम जो नहीं करना -वाइता वह कोई, उससे 
जबरदस्ती नहीं करा सकता ।' वह बहुत दूर तक स्वायत्त शासन प्राप्त 
प्राग्त है । उसे पूर्ण स्वतंत्र और स्वायत्त शासन प्राप्त प्रान्त की भांति 
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अलता चाहिये। आसाम में वह साइस, संकल्प औश विचार की मज- 
बूती है या नहीं; मैं नहीं जानता, लेकिन श्राप यदि ऐसी घोषणा कर 
सकते हों तो बड़ी सुन्दर बात द्वोगी |” परिषद के हुकड़ों में जाने 
का समय आते ही आसाम कह दे---“महाशयों | आसाम इटता है | 
भारत की स्वतंत्रता के लिए यह सर्वथा श्रावश्यक है। प्रत्येक इकाई की 
स्वयं फैसला करके और तदनुकूल आचरण करने का अधिकार होना 
बाहिये। मुझे आशा है कि इस दिशा में आताम दूतरों का पथ 
दर्शन करेगा। सिकयों के लिए भी मेरी यही सलाह है। लेकिम आसाम 
की स्थिति सिकयों की अपेक्षा अधिक अ्रनुकूल है । आसाम एक समूचा 
धान्त है और सिकख प्रान्त के अन्तर ए.क्र सम्प्रदाय सान्र हैं। लेकिन 
में समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्णशयानुसार काम करने का 
ऋषधिकार मेरी तरह ही है ।” 

आगे चलकर गांधीजी ने श्रासाप्रियों से कह्ा-“/जनता से जाकर 
कहो कि यदि गांधीजी भी हमें विचलित करना चाहेंगे तो हम उनकी 
भी ने सुर्गैंगे 

उधर उत्तर पश्चिप सीसा-प्रान्त के प्रधान मंत्री हाक्टर खान 
साइब और सीमा प्रान्तीय एसेम्बली के स्पीकर सुहलानवाज्ा स्पष्ट! 
शुब्दों में पंजाब गुट के साथ सीमा प्रान्त को मिलाने का विरोध कर 
खुके है । अल्लानवाजखाँ कहते है-«* 

ख,.. “पढ़ाम और पंजाबी धर्म को छोड़ चाहे जिस दृष्ठि से देखे जायें 
ब्रिलकुछ ही एक दूसरे से मिन्न कौमें हैं। पंजाब के साथ सीमान्त. आन्त 
फो मिलाने की बात सुनते ही पठान का मन विद्रोही हो उठता है । 
इस प्रकार दोनों पाकिस्तानी गु्दों के प्रास्त -- आयाम और सौमांत 
प्रदेश मि> जिल्ना के जाल में पेंसने को तैयार नहीं हैं। मि० जिन्ना 
को अपना पक्ष समर्थन करमे के लिए न्याय और मुक्ति संगत तकी 
दिखाई नहीं देते तो वे प्रलाप के सहारे दुराग्रही बने बैठे हैं। प्रान्तों 
की शुट्कदी के सम्बन्ध में महात्मा गांधी द्वारा दी गई सलाह के प्रति 
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जब उनका ध्यान आकर्षित किया गया तो उन्होंने कहां कि “शांबीजी 
मौके-मौके पर बिलकुल ही भिन्न बातें कहते हैं, क्योंकि उनके सामने 
दुर्भे्च अन्धकार है, इसलिए, उनकी इस राय का कोई भी महत्व नहीं 
है ।?-.. मि० ज़िन्ना श्रपने उक्त वक्तव्य द्वारा यह स्पष्थ कर देता 
चाहते हैं कि गॉघीजी की बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, इसलिए वे 
अंधकार में हैं । 

समस्या गाँधी जी के वक्तव्य से और भी गंभीर हो उठी । आखिर 
२१ दिसम्बर को कॉम्रेस कार्य-लमिति ने इस पर एक वक्तव्य दिया--- 

“१६ मई ९९४६ ई० के वक्तव्य पैशा १५ में बिघान के बानयादी 
सिद्धान्त ये थेनन- 

“ब्रिटिश भारत और रियासतां को मिलाकर एक भारतीय संघ 
बनाया जाय और तसास विषय सिवाय उसके जो कि संघ के आधीन 
हों और सब श्रधिकार आन्तों के पास रहने चाहिये और प्रान्तों को शुटट 
बनाने की स्वतन्त्रता रहेगी ।” श्रतः प्रान्तों को एक प्रकार से स्वतन्त्र 
माना गया था, सिवाय उन विषयों के जिन पर कि सेंध का नियस्धश 
होगा । पैरा :& सें प्रास्तीय विभागों की बैठकों और इस चाकू का फैसला 
करने कि शुट बनाये जायें या नहीं तथा किसी प्राम्त फ्रो उस गुट से 
जिसमें कि उसे रखा गया है, बाहर आने आदि के तरीकों का , 
उल्लेख है [” | 

“कार्य-समिति ने अपने २४ मई १९४६ ६० के प्रस्ताव में यह बताया 
था कि बुनियादी सिद्धान्तों और योजना भें सुकाई गई कार्य-अणाली में 
बहुत भारी अन्तर था, यहाँ तक कि प्रान्तीय स्वर्तत्रता के बुनियादी 
सिद्धान्तों पर ही कुडाराघात होता था। इस पर मिशन ने ५५ मई 

8४६ ६० को एक बयान जारी किया जिसमें यह बताया गया कि काँग्रेस 
प्रस्ताव में क्‍क्तव्य के १४ पैरे की जो यह व्याख्या की ग्रई कि यरोग्त 
पहिल्ली बार भें ही यह निर्णय करने के लिए. स्वतन्त्र हैं किये उस गुट 
हें शामिल दोना चाहते हैं था महीं /जिसमें कि उप्तको रखा गया है, 
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प्िशन की इच्छाओं के अनुकूल नहीं है । प्रान्तीं की गुटबन्दी के कारण 
सबकी मालूम हैं और यह योजना का एक आवश्यक अज्ञ हाने फे 
कारण इतमें तभी तबदीली की जा सकता हैं जन्नकि दोनों पार्टियाँ सह- 
मत हों ।!? यहाँ प्रश्न केवल कार्य-प्राथाली का नहीं बल्कि प्ंतीय 
सखतन्त्रता के बुनिवादी सिद्धान्त का था और वह यह कि क्या किसी 
एक प्रान्त या उसके अंग का उसका इच्छा के विरुद्ध किसो गुट में 
शामित्र होने के लिये बाध्य किया जा सकता है |? 

#कांप्रे स ने बाद में यह स्पष्ट कर दिया कि उच्को प्रास्तों के गु्दों 
में शामिल होने पर नहीं, बल्कि जबरन गुटबन्दी, और ए.क बड़े प्रान्त 
द्वारा दूसरे आन्‍्त का उसकी इच्छाओं के सर्वथा विरुद्ध विधान बनाने 
की सम्भावना पर आपत्ति है । उसकी नियमावली, मताधिकार, ।नर्वा 
खुन सेब और उसकी घारा-सभा आदि की रचना कुछ ऐसे ढंग से की 
जा सकता है कि जिससे 86 प्रान्त का गुठ से ब्राइर निकलने का सारी 
आ्यवश्था ही बेकार हो जाय | तच यह बताया गया कि मंन्रि मिशन की 
ऐसी इच्छा कभी नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसा करना योजना की 
नीति और उसके बुनियादी सिद्धास्तों के बियद्ध दंगा । कांग्रे स हमेशा से 
.है। यह राय प्रकट करती आयी है कि किता भा प्राम्त या दैश के भाग 
को बाध्य न किया जाय और आजाद हन्दुस्तान का विधान सप्रस्त 
- दीं और प्रान्‍्तों के सहयोग और क्दभाव से तैयार किया ज्ञाये |” 
6 (४ जूत १६४६ ई० को लाड बाबेल ने राष्ट्रवत मौलाना आजाद 
को जो पत्र लिखा था उसमें यह बताया गया था कि "शिष्ट म्रशडल 
और मुझे गुरबन्दी के सिद्धान्त १९ आपकी आापतियों का ज्ञान है। मैं 
आपको यह बताना चाहता हूँ कि १६ मई के वक्तव्य में शुट्बन्दी अनि- 
खार्य नहीं है । इंसका फैसला गुटों म॑ं एक साथ बैठकर सम्बन्धित प्रांतों 
के निर्बाचित प्रतिनिधियों पंर छोड़ दिया गया है। केबल्ल यही व्यवस्था 
की गई है कि कुछ खास प्रान्तों के प्रतिनिधि विभाग बनाकर बैटी 
कि वे यह फैसला करें कि वे गुट बनाना चाहते है या नहीं | ' 
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४३७ मई ६६४६ ई० को मास्टर तारासिंद मे भारत-मंत्री को एफ 
पत्र लिख कर सिखों की नाराजगी और आशंकाओं पर प्रकाश डाला 
था और कुछ बातों का उनसे स्पष्टीकरण करने को भी कह्ठा था ६ 
मारत मंत्री ने € जू॥ ६४६ ६० को इसका उत्तर भेजा, जिसमें उन्होंने 
» कदा--आपने पत्र के अन्त में जिन बातों को तफ्सील से छिखा है, 
उस पर मैंने बहुत ध्यान पूर्वक विचार किया है | परन्तु मिशन न तो 
अपने वक्तब्यों मे कुछ धंटा-बढ़ा सकता है और न उसकी व्याख्या कर 
सकता है ।” 


“लीग ने अपना पूबे निर्णय बदल दिया और बाकायदा प्रस्ताव 
पास करके ब्रिटिश संत्रि सिशन की योजना को अस्वीकार और उसके 
विरुद्ध कार्रवाई करने का फैसला किया | उसके नेताश्ों मे तभी पे 
बार-बार इस थोजना की बुनियाद-- भारतीय संधर्ननधान को चुनौती 
दे। और हिन्दुस्तान को बांगने की ऋप॑नी पुरानी मांग बुराई | ब्रिटिश 
संम्क्षार के ५ दिसम्बर के वक्तव्य के बाद भी लीग के नेताश्रों ने भारत 
के “शबारे और देश में, दो आधाज आर पुथक हुकूमते स्थापित करने 
की मांग की |! ह 


काय समिति को भारी खेद है कि व्रिश्श सरकार द्वारा ऐसी 
कायबाही की गई जो उसके द्वारा दिये गये आश्यासनों से मेज्ष नहीं 
खादी श्ौर जिसने हिन्दुस्तान के आंधकांश लोगों के दिलों में सन्देह 
उच्चन्न कर दिया । कुछ शमय ब्रिटिश सरकार और भारत स्थित उसके 
प्रतिनिधियों का झख देश की बर्तमान स्थिति में कठिनाइयाँ और उल 
भरने पैदा करने का रहा है | विधान-सभा के सदस्य चुने जाने के इतमे 
झर्स बाद जिटिश सरकार फी इस दस्तन्दाओी ने एक नई स्थिति अंदन्ष 
कर दी है जो कि भविष्य के शिये खतरनाक है | 
 “कोर्य समिति की अत्र भी यह राय है कि अिडटिश क्षरकार ने 
गु्दों में गत देने का जो तरीका बताया है वह प्रान्तीय स्वतम्जता से जा 
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कि १६ मई के वक्तव्य में प्रकट की गई योजना की बुनियाद है. ब्रिल- 
कुल मेल नहीं खाता |” 

“क्षांग्रे स कार्य समिति ऐसी किसी चौज को भी टालने के पक्ष में 
है जो कि विधान-सभा के सफलता पूर्वक कार्य करने में रुकावट बनती 
हो और अधिक से ग्रधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये सत्र कुछु करने ' 
को तैयार है, बशर्तें कि किसी बुनियादी सिद्धान्द का उल्लजक्षन न हो | 
देश के सम्मुख उपस्थित प्रश्नों का महत्व और उसके व्यापक परिणामों 
को सममभते हुए कार्य समिति अखिल भारतीप कांग्रेस कमेटी, की बैठक 
जनवरी के आरम्म में दिल्‍ली में बुला रही है ताकि वह नवीन घटनाओं 
पर विचार करके जैसी उचित समझे, हिदायतें जारी करे |? 

'.. इसके उपरान्त ५ जनबरी १६४७ ई० को कांग्रेस प्रद्मयसम्रिति ने 
श्र दिसम्बर १६४६ ई० के कांग्रेस कार्यकारिणी के वक्तव्य की ताईद 
की और झपना निर्णय इन शब्दों में व्यक्त किया+-« 

“कांग्रेस महासमिति की यह दृढ़ राय है कि स्वतत्म भारत 
का विधान एक ऐसे आधार पर बनाया जाय जिसे अधिक हे 
आधिक लोगों की स्वीकृति प्राप्त हो | बाइरी क्षता का उसमें कोई किसी 
प्रकार का दखल नहीं होना चाहिये, और न किसी प्रान्त या प्रान्त के 
-भाग पर किसी दूसरे प्रान्त द्वारा कोई जबरदस्ती की जाय। कांग्रेस 
महासमिति कुछ प्रान्तों, विशेषकर आसाम और सीमाग्रान्त तथा पंजाब 
के सिकखों के मार्ग में १६ मई १६४७६ ६०' की ब्रिटिश मिशन 
योजना द्वारा डाली गयी कठिनाइयों को अच्छी: तरह मंइसूस करती है 
आर खासकर ऐसी हालत में जब कि ब्रिटिश सरकार ने अपने ६ दिसि्बर 
के वक्तव्य द्वारा कुछु घाराशों का भाष्य कर दिया है। कांग्रेस किसी 
भी ऐसी जबरदस्ती था सम्बद्ध लोगों की इच्छा के विपरीत उनपर 
लादे जाने वाले निर्एय में शामिल नहीं हो सकती | कांग्रेस महासाभति 
इस बात के लिये उत्सुक है कि विधान-परिषद्‌स्वर्तत्र भारत 
के लिये जो व्रिधान बनाये उसमें सभी सम्बद दलों की सदिस्छा 
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प्राप्त हो | कांग्रेस महा-सम्तित उन कठिनाइयों को दुर करने 
के उद्दे श्य से जो विभिन्न अर्थों के कारण उत्पन्न हो गयी हैं, काँमेस 
जनों को ब्रिटिश भाष्य के अनुसार द्वी कार्य करने की सलाह देती है | 
लेकिन यह स्पष्ट रूप से सप्रक लेना चाहिये कि किसी ग्रान्ध पर 
जबरदस्ती न हो और न पंजाब के सिखों के अधिकारों को हानि 
पहुँचे । यदि किसी प्रान्त पर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश को 
जाय तो कोई प्रान्त या प्रान्त का भाग जनता की इच्छा के झनुसार 
कार्य करने के लिये स्वतंत्र है ।” 

इससे स्पष्ट होगया कि कांग्रेस महा-समिति मे सिखों व प्रार्न्तों 
की स्वतंत्रता एवं उनके संरक्षण का पूरा खयाल रखते हुए, उन्हें: 
ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के भाष्य पर अमल करने की सलाह 
दी है । महा-समिति, आने वाले खतरों से विधान के कार्य में गहबढ़ी 
ने पड़ जाये और लीग को साथ लेकर विधान-मिर्माण करने के लिये 
रास्ता साफ हो जाये, इसी उद्देश्य को शैेकर बिडिश सरकार के उक्त 
वक्तव्य को सानने की सलाह दे रही है 


“कं ट्री+-०-+ 


(77५ हट है बा 
इक्तक छझावइबडानं 
[ वा० २० जनवरी १६४७ से २४ जनवरी १६४७ तक | 
अनिश्चित वातावरण 

भारतीय विधान-परिषद का दूसरा अधिवेशन २० अनबरी से 
आरंभ दोकर २४ जनवरी को समास हुआ। यह अधिवेशन विशेष 
लम्बा नहीं था। कुल ६ दिन द्वी इस अ्रधिवेशन की बेठकें हुई। 
बिधान-परिषद्‌ को कुछ कमेटियाँ और नियुक्ति करनी थी, कुछ 
नियम श्वीकार करने थे और भारतीय-विधान के उद्देश्यों के सम्बन्ध 
में परिंडत जवादरलाल नेहरू द्वारा पिलुले अधिवेशन में पेश किये 
गये अस्तावों का मनिव्रदारा करना था | थह कुल काम-काज आरंधिक 
अधिवेशन का ही एक श्ंग था। यह तो पिछले अधिवेशन के समय 
ही निबट सकता था किन्तु मुध्लिम लीग का सहयोग मिल जाने 
की आशा ने उस समय उन समस्त कार्यों को अधूरा ही रख दिया 
आर प्रथम अधिवेशन इसी उम्मीद में उस समय स्थगित कर दिया 
गया । विधान-परिषद्‌ को जिन कंमरेटियों की नियुक्ति करनी थी उनसें 
मलिक अधिकारों, अह्प-संख्यकों, कबायली और प्रांतीय शासन के 
दीन से अलग रखे गये इलाकों के बारे में तलाहकार कमेदी ( ॥89- 
8079 (0कशशा॥968 607 कीए/तैश्मत)0709) डि8069, - 
0798, शिझ० प्तेथ्ते 87998 ) की निश्ुक्ति विशेष महत्व रखती 
थी | इस कमेटी की नियुक्ति विधान-परिषद्‌ ने इसीलिये की कि उसके 
घाठन से भारत के सभी छोटे-बढ़े अल्पसंख्यकों को सप्ताधान हो जाय 
और थे उसके द्वारा भावी विधान में अपने सभी उचित अधिकारों के 
लिये आवश्यक संरक्षण प्राप्त कर सकें | 
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जब पिछुली बार विधान-परिषद्‌ का अधिवेशन स्थगित किया गया 
था तो यह आशा प्रकट की गई थी कि परिषद्‌ के इस अधिवेशन में 
मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के लिये सम्मिलित होना सम्भव हो 
जायेगा | मस्लिमलीग की ओर से शामिल होने के मार्ग में उस समय 
तक मुख्य बाधा यह बताई जा रही थी कि ब्रिटिश-मंत्रि-मंडल 
की योजना में विधान-परिषद के विभागों की जो कार्य-पद्धति बताई है, 
उसको कांग्रे स ने स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के 
६ दिसम्बर के वक्तव्य को स्वोकार कश्के उस बाधा को भी दूर कर 
दिया। कांग्रेस का निर्णय तो ६ जनवरी को द्वी हो चुका | यंदि मुस्लिम 
लीग चाहती तो उसके पास इतना समय था कि वह विधान-परिषद का 
दूसरा अधिवेशन आरम्म होने तक कांग्रेस के निर्णय पर विचार कर 
लेवी और अपने प्रतिनिधियों को उसमें शामिल होने की अ्रनुमति दे 
देती | किन्तु मुस्लिम लीग में श्राज तक भी सहयोग की प्रदत्त जागृत 
नहीं हुई है। और अपनी परम्परा के अनुसार ही वह अबरोधक 
नीति का पहला पकड़े रही | लीग की कार्यसम्तिति की बैठक 
२६ जनवरी को बुलाने का मतलब ही यही था। इस प्रकार विधान- 
परिषद्‌ का यह हितीय अधिवेशन मी लीग प्रतिनिधियों की श्रमुपरियति 
में ही हुआ, क्योंकि विधान-परिषद्‌ किसी प्रकार के सद्‌भावना के श्रभाद 
में अनिश्चित समय के लिए स्थगित करने के पक्ष में नहीं थी । लीग 
के विधान-परिषद में शामिल होने के लिए पृर्थषत मार्ग खुला रहेगा । 
लेकिन सुस्थिमलीग के कारण ही देश झांजादी की ओर अपनी कूच 
को अ्निश्चित समय के लिए नहीं रोक सकता । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर 
के वक्तव्य को स्वीकार करते हुए जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, उस 
पर आब तक जिन्ना साहब की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हैं। किन्तु 
प्रमुख लीगी नेताओं ने जो उद्गार प्रकट किये हैं. उनसे पता चल्लता 
है कि उन्हें इस प्रस्ताव से पूरा सन्‍्तोषे नहीं हुआ दे । उन्हें शिक्षायत 
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है कि कांग्रे स ने इस प्रस्ताव में प्रान्तों की स्वतंत्रता पर पूरा जोर दिया 
है। किन्तु लीगी नेताओं को इससे हिचकिचाने की आवश्यता नहीं 
होना चाहिये। उन्हें यह महसूस करना चाहिये कि आखसाम और सीमा 
प्रान्त को और सिखों को गुटबन्दी के बारे में यथार्थ आशकाएँ हैं। 
उन्हें अपने कथन और कार्यी द्वारा उसके निवारण प्राप्त करने का 
पूरा अधिकार है। विधान-परिषद्‌ के “त्री” और “सी” विभागों में उन्हें 
वे संस्त्षण निश्चित रूप से दिये जाने चाहिये जो अखिल भारतीय 
संघ में लीगी नेता मुसलमानों के लिये प्राप्त करने को उत्सुक हैं । 
थदि मुस्लिम लीगी प्रतिनिधि “बी” झौर “सी” विभागों में सत्र 
पक्षों की सदूभावना से विधान बनाने को तैयार हो जाँय तो सारी कठि- 
नाई दूर हो सकती है, और विधान-निर्मा ण॑ का कार्य शीघ्र ही सफल 
भी हो सकता है। 

पिछले दिनों ब्रिटिश पार्लियामैन्ठ में भारत के विषय में जो बहस 
हुई थी उसके दौरान में चर्चिल और सायमन जैसे बिरोधी पक्ष के 
समर्थ बकाओं ने मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों की विधान-परिषद्‌ में 
शनमुपस्थिति की ओट में विधान-परिषद्‌ के प्रतिमिधित्व सम्बन्धी 
महत्व को कम करने की चेष्टा की | इसमें शक नहीं कि मुस्तिम लीग 
की अमुपस्थिति अवश्य दी खेद जनक है किर भी यह तो यथार्थ में 
सत्य है कि विधाम-परिषदद' भारत की सभा जातियों और दल्लों का 
प्रति-निष्चित्व करती है | इस मामले में मुस्लिम लीग अ्रकेली है. और 
दुराग्रही प्रदृति का पहला पकड़े हुए है अतः वही इसके लिये 
जिम्मेदार भी है। 
आधाम का भय (०-० 

शासास के प्रश्न ने इधर की परिस्थिति को विशेष रूप से जटिल 
ऋर दिया है| आयाम किसी प्रकार अपने को बंगाह्व के लीगी बहुमत 
के द्वाप बेचने को तैयार नहीं है। सी” गुट के ७० सदस्यों में 
आसाम के केवल १० सदस्य ही रहेंगे। अतः आसामर को. यह मय 


( ४७ ) 


है कि “सी? विभाग के सदस्य आसाम के हित के विरुद्ध मियम 
बनायेंगे जिससे भविष्य में भी उस शुट से अलग दोने की स्वतंत्रता 
आधाम को न रह सके । ६ दिसम्बर की घोषणा के बाद यह आशंका 
और मी दृढ़ होगई क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यह एलोन किया कि 
शु्दों की समस्याओं का निर्णय केवल साधारण , बहुमत पर होगा । 
इस घोषणा ने प्रान्तीय स्वतंत्रता का गला घौंद दिया। आसाम का 
दावा है कि प्रान्तीय स्वतत्नता ब्रिटिश संज्रिसशडल को योजना का 
आधार है इसलिए उसे अपना माग्य-निर्णय करने का पूर्ण अधिकार 
होना चाहिए | 
अखिल भारतीय कांग्रे स-कमेटी ले ब्रिटिश. सरकार को व्याख्या 
को रबीकार कर लिया है और इस कारण आसाम की स्थिति और 
भी पेचीदा होगई दे | इस स्वीकृति के बाद यह और भी बरूरी हो 
'जाता है कि आसाम के कांग्रेसी प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ के “सी 
विभाग में बैठ१र२ बदगाल और श्रासाम का विधान बनायें और शुटबन्दी 
वे. बारे में भी मर्शाय करें | काम स ने यह कहा है कि वहूं सम्बन्धित 
होश व इच्छाओं के विददध उस पर किसी विधान को लादने में 
साथ देने के लिये रजामन्द नहीं द्वोगी। किन्तु ऐसा लगता है कि 
आसाम' के प्रतिनिधि कांग्रेस के इस निश्चय के बाद भी विधान- 
परिषद के विभाग में बैठने को तैयार नहीं हैं। आसाम के प्रधान मंत्री 
श्री बारदोलाई ने कट्ठा है कि श्रासाम के प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ का 
तो अद्विष्कार नहीं करेंगे किन्तु वे किसी भी दशा में उसके विभाग में 
नहीं बैठेंगे । प्रान्तीय आताम कांग्रेस कमेटी ने भी इसी आशय का 
एक प्रस्ताव पास किया | इससे यह स्पष्ठ हो गया कि आश्षाम प्रास्तीय 
कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति का यह प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के प्रस्ताव से मेल नहीं खाता । कमि ले के अनुशासन की दृष्टि 
से इस प्रकार एक अजीब परित्यिति उपध्यित होगई है। आप्त पारणा 
तो यही है कि केन्द्रीय संस्था का निर्णय उसकी शाखाशों को अन्लरशः 
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सान्‍्य होना चाहिये किन्तु आसाम्त प्रान्तीय कार्य समिति अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय का स्पष्ट ही विरोध कर रही है | 
मद्दात्मा गांधो की सलाह ने आसाम के इस रवैये को काफी प्रोत्साहन 
प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रासाम और सीमाप्रान्त के 
अथवा सिखों के प्रतिनिधि चाहें तो विधान-परिषद्‌ से अथवा शगुर्टों 
में अलग हा जाने का निर्णय कर सकते हैं | गांधी जी की यह सलाह 
तो मान्य ही है कि आसाम को उसकी इच्छा के बिझद्ध बंगाल 
मे नहीं मिलना चाहिये और न सीमा प्रान्त को अ्रथवा सिखों को उनकी 
इच्छा के विरुद्ध पंजाब और सिन्‍्ध के गुटों में शामिल किया जाना 
चाहिये। किन्तु यदि मुस्लिम लीम विधान-परिषद में शामिल हो जाती 
है और श्राशाम और सीमा प्रान्‍न्त और सि्खों के प्रतिनिधि. उससे 
अखहयोग कर देते हैं तो समस्या धलभती नहीं, बल्कि एक नयी 
उल्लकन पैदा हो जाती है | विधान-निर्माण के कार्य में सभी पान्वों 
और दलों का सहयोग आवश्यक है | उसे प्राप्त करने के लिए कांग्रेस 
जितनी उत्छुक है, उतना ही उत्सुक “बरी” और “सी” विभागों में 
बहुसंख्यक दल होने के नाते मुस्लिप लीग की भी होना चाहिये | गांधी 
ली ने कहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को अपने कार्य-क्रम 
ओर नीति मूलतः इतनी आकर्षक रखनो चाहिये कि अनिच्छुक प्रान्तों 
आर दलों के विवेक को स्वीकार्य हो सके । मौजूदा गुल्थी इस ढंग से 
सुधर सकती दे । यदि झुप्लिम लीग उन्हें उचित आश्वासन केले को 
प्रस्तुत हो जाय तो यह सम्रस्या ही सुलक जाय | 

ऐसे ही निराशापूर्ण वातावरण के बीच विधान-परिपद का दूसरा 
अधिवेशन २० जनवरी से आरम्भ हुआ | डाक्टर शजेन्द्र प्रसाद अध्य 
पद पर आंसीन थे | प्रारम्भ में उन सदस्यों ने जो पहिले अधिवेशन 
में उपस्थित नहीं थे अपने प्रमाण-पत्र दाखिल किये और रजिस्टर 
हाजिरी पर हस्ताक्षर किये । एसके बाद विधान-परिष्रद के अध्यक्त- 
डाक्टर राजेन्द्र प्रखाद ने एक महत्व-पूर्ण वक्तव्य देते हुए कहा--« 
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“पत्त दिसम्बर में त्रिदेन की लोक-सभा और लाड-सभा में कुछ 
वक्तव्य ऐसे दिये गये हैं जिनमें भारतीय विधान-परिप्रद्‌ का स्वरूप 
क्रम प्रतिनिधिक बतलाया गया है | इनमें शी चर्चित्ष और श्री 
सायमन मुख्य थे | चचिल ने कहा कि विधान-परिष्रद्‌ हिन्दुस्तान 
को एकपान्र बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व कश्ती है । साथमन 
ने चच्चिल की अपेज्ञा विशेष स्पष्ट बात कही थी। उन्होंने विधान 
परिषद को हिन्हओं की संस्था” कहा था। उन्होंने आगे यह भी कहा 
था कि क्या दिहली में होने वाली हिन्दुओं की इस बैठक को सरकार 
उसी रूप में विधान-परिषद सानती है जिस रूप भें उसने घोषित किया 
था ?! ये दोनों व्यक्ति उतरदायित्व के उच्चतम पदों पर रहे हैं और 
भारत के मामलों में इसका लम्बा और घनिष् सम्बन्ध भी रहा 
है | वर्तमान राजनीतिक विवादों के सम्बन्ध भें उनके विचार जो भी 
हों, मुझे विश्वास है कि वे ऐसी बातें करना पसन्द नहीं करेंगे जो 
वास्तबिक तथ्यों के विरुद्ध हैं और जिनसे शरारत मरे परिशाम निकल 
सकते हों । इसी कारण मैं इस अबसर पर विधिवत वास्तविक तथ्यों को 
बताना आवश्यक समझता हूँ । 

“प्रिषर के कुल २६६ सदस्यों में से, जो आरंभिक, अधिवेशन 
में भाग लेने बाले थे, २१० सदस्य सम्मिलित हुए | इन २१० सदस्यों 
में १६० हिन्दू सदस्यों में से १५५ हिन्दू सदस्य, ३१ परिगणित जातीय 
सदस्यों में से.३० परिगणित जातीय सदस्य, पूरे ५ सिख सदस्य, ७ 
आारतीय ईसाई सदस्यों में से ६ भारतीय सदृ्य (जिनमें से एक को पिछड़ी 
हुई जातियों का सदस्य भी समझा जाता है ) पूरे # पिछुड़ी हुई 
जातियों के सदस्य; पूरे ३ एंग्लोइंडियन. प्रतिनिधि, पूरे ३ पारणी 
प्रतिनिधि, और ८७ में से ४ मुसलमान असिनिधि शामिल थे |” 

/पूसमें स्पष्ट अनुपस्थिति केवल मुस्लिम लीग की है, जिसके 
'लिये इमें खेद है | लेकिन उक संख्याओं से थई स्पष्ट है कि मुस्खिम 
जीग के प्रतिनिधियों को -झ्लोड़-कर, मांश्त की प्रत्येक बाति, चाहें 
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समा प्रतिनिवित्व करने वाले लोग किसी भी दल के हों, एसेम्बली 
में सम्मिलित थे | इसलिये यह कहना कि परिषद 'भारत की एक ही 
बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करती है! या वह “हिन्दुओं की संस्था है 
या 'सबर्ण द्विन्दुओं को संध्या” है, वास्तविक तथ्यों के विरुद्ध है|” 

“सदस्यों को स्मरण होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव 
पर जब विधान निर्मान्ि-परिषद में चहत हो रही थी तो भी जयपाल- 
(हू ( विद्वरी प्रतिनिधि ) ने बताया था कि मंत्रि-मिशन के १६ मई 
५६४६ ६० के वक्तव्य, जैसा कि वह भारत में प्रकाशित हुआ है, एसेम्बली 
कार्यालय द्वारा प्रचारित छुपे हुए. पे में श्रन्तर है।यह अ्रन्तर 
उन्होंने वक्तव्य के २०वें अवतरण में बताया है| उनकी यह शिकायत 
थी कि जब भारत में प्रकाशित मूल बक्तथ्य में सम्बन्धित हितों के 
पूर्ण?” प्रतिनिधित्व का उल्लेख था, तो हमारे पुनः मुद्रित संस्करण 
मं केबल “उचित” प्रतिनिधित् का ही उल्लेख है। तब से मैंने 
जस मापले की जांच करवाई है। मारत सरकार के प्रधान बूचना 
अफसर ने, जिन्होंने कि भारत में मूल रूप से वक्तव्य को प्रकाशित 
किया और जिनसे सलाह लो गई, हमें यह सूचित किया है कि मंत्रि- 
अण्डल मिशन के सूचना अफसर ने जो प्रति दी थी ठीक उसी के 
अनुरूप यह छापी गईं। पालियामेन्ट के समक्ष जो श्वेत-पन्र रखा 
गया था उसी की ठीक नकल हमारे पर्चें में को गई है। जान पड़ता 
है कि पालियामेन्ट में पेश करने से पूर्व उस वक्तव्य में मन्त्रि-सशडल- 
मिशन ने छोटे मोटे परिवर्तन किये और उन्हीं संशोधनों के साथ बह 
खारत में छुपा ।? 

४ री अयपालसिद द्वारा निर्देधित अंतर ही एक मात्र अन्तर नहीं 
है। दूसरे अन्तर भी हैं। लेकिन मुझे सन्‍्तोष है कि प्रायः सब मामलों 
जे.ये अन्तर केवल मौखिक हैं | बीसवें पैरेआफ में अन्तर शुद्ध मौखिक 
है था नहीं, इस पर मिन्न-मिन्न रायें दो सकती हैं | व्यक्तिगत रूप से 
मै बह नहीं समझता कि किसी महत्व पूर्ण अन्तर का समावेश हुआ है. 
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' इस महत्व पूर्ण श्रध्यक्षीय वक्तव्य के बाद नेहरुजी के उद्देश्य प्रस्ताव 

पर बहस आ्रार्म्भ हुई | इसके पहिले प्रथम अधिवेशन में भी इस 
जद्दे श्य प्रस्ताव पर काफी बहस की जा चुकी है। सबसे पहिले उक्त 
प्रस्ताव पर भाषण करते हुए सर राधाकृष्णन ने कह्ा-- ऐसे भी 
लोग हैं जो यह कहते हैं कि ब्रिटिश मंत्रि-मिशन की योजना के अनुसार 
हमें वास्तविक आजादी नहीं मिले सकेगी और न हममें वास्तबिक 
एकता हो पेदा हो धफेगी | उनका कहना यह है कि इतिहास की साज्षी तो 
यद्द है कि दूसरे देशों में हिंसा से द्वी क्राब्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। 
फिर हम लोग विधान-सभा में बहस करके अथवा बातचीत करके साश्त 
में बैस परिवर्तन कैप कर सकते हैं ! लेकिन उत्साही , तथा दूरदर्शी 
लोग मौके से सदैव ही फायदा उठाया करते हैं | हमें भी एक मौका 
मिला है और उससे फायदा उठाकर हम यह देखना चाहते है कि दया 
हम उक्त परिवर्तन उन साधनों से कर सकते हूँ जो अतीत इतिहास की 
दृष्टि से भ्रसाधारण हैं | 

“ग्राजादी के सवाल पर तो कोई मतभेद रह ही नहीं गया | भारत 
ब्रिटेन के दूसरे उपनिवेशों की तरह उपनिवेश नहीं रह सकता | फिर 
भी यदि हम लोग ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह से अलग द्वो जाने का निश्चय 
करें तो स्वेच्छा से सहयोग तथा पारस्परिक सेज्न-जोल के सैकड़ों उपाय 
ओर भी हूं। सकते हैं । ऐसे स्वेच्छापूर्ण सम्बन्ध स्थापित होते हैं या 
नहीं, यह सत्र कुछ ब्रिधिश सरकार के रुख पर निर्भर करता है। हाँ, 
चर्चित्न के वक्तव्य जैसे वक्तव्यों से सिर्फ मुसीबत बढ़ती है |”? 

“जन्न तक भारत में अंग्रे जी राज्य कायम है तब तक शियासतों में 
भी देशी नरेश बने रहेंगे। यदि एक सार्वभौम सत्ता 'इस देश को जीत 
कर के प्राप्त की गई सर्वोच्च सत्ता के बावजूद अपने दायित्व को जन 
प्रतिनिधियों के इस्तांतरित कर रही है तो जो लोग सांवभौम सत्ता पते 
निर्भर करते हैं, उन्हें भी अपना दागित्वजन प्रतिनिधियों को इस्तातिरिता 
कर देना चाहिये। अनेक राजा गेरे मित्र हैं| झुके आश है कि मे भी. 

कं 
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अपने देश के पुनर्तिर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेंगे। हमारे दिल में 
उनके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है ।”” 

#हप किसी खास भेणी अथवा जाति के लिये विधान नहीं बना 
इहे | हम तो समूचे भारतीयों के लिये स्वराज्य स्थापित कराने की 
कोशिश कर रहे हैं| हम एकाधिकार का अन्त कर देंगे। हम तो सर्व- 
शाधारण जनता की तमाम आशाएँ पूरी करने के लिये काम कर रहे 
हैं। अतएव हमें अपने उद्देश्य स्पष्ड रूप सें मिश्चित कर लेने 
खादहिये। हमें अनुपस्थित सदस्यों के आने की प्रतीक्षा में इस पर 
बिचार स्थगित नहीं करना चाहिये |? 

“कांग्रेस ने अपनी इच्छा के विरूद्ध गुथ्बन्दी के सम्बन्ध में ब्रिटिश 
धरकार की व्याख्या को स्वीकार क्रिया है। इसके बाद और अएप- 
झंख्यकों को उचित संरक्षण देने के बाद भी थदि ब्रिटिश सरकार ने 
परिवर्तन वो ठालने के लिये कोई और बहाना निकाल लिया तो मानव 
जाति के इतिहास में यह सत्र से विश्वासघाव होगा |” 

“इस सम्रय विटेन के पास दो रास्ते हैं। ब्रिटिश सरकार विधान- 
सभा द्वारा तैयार किये गये विधान को स्वीकार कर ले और पह देख ले 
कि उसमे अल्य-संख्पकों को प्रर्यात्त संरक्षण दिये गये हैं या नहीं | वि 
उसने वैत्ता कर लिया तो हम उसके साथ सहयोग करने को तैयार हो 
जायेंगे | लेकिन उक्तशर्ते पूरी होने के बाद भी यदि उसने इमारे मार्ग 
में ग्रड़चनें पैदा कीं तो इमारा उसके साथ कोई सहयोग न द्वो सकेगा ।* 

' सर एस० राघ्राक्ृष्णन के बाद नेहरू प्रस्ताव पर श्री एन० बी० 
गाडगिल, श्रीमती परशिंडत, भी रंगा, भी एस० मागप्या, श्री, जगत 
ध्वारायण लाल, श्री श्रलगूराय शास्त्री, भी के० माधव मैनन, श्री बी० 
दस, श्री देवेन्द्र नाथ सामन्‍्त, डा० सौजा, श्री खेड़गीकर, डा० एस सी 
धुकुर्नी, भी एच पी पाथ्य्कर, भी एस० एश्० पेटर, श्री आर० बी० 
घुलेकर, श्री विश्वस्मर नाथ त्रिपाठी ने अपने-अपने विचार प्रकट किये | 
एभी वक्ताओरों ने प्रस्ताव की मूल बॉलों का जोर॑दार समर्थन किया और 


( #ईे ) 


विचार कर एक निश्चित मार्ग निर्धारित करने पर ज्ञोर दिया । बहस 
के बीच में ही २९ जनवरी को डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कार्य-सचालने 
समिति ( 8॥6७7॥ ०. 00॥77.86 ) के सदस्यों की कांग्रेस पार्टी 
द्वारा चुनी हुई नामावली परिषद के सामने पेश किया और सभा ने उसे 
इबीकार कर लिया। इस समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं;--- 

१ मौलाना आजाद २५ सरदार पटेल, £ एच: सा७ प्रेटर ४ 
आऔघ्ती दुर्गाबाई, ५ श्री क्रिण शंक्र गय, ६ आ सत्यनारायण सिंई 
७ श्री एस८ एन० मने, ८ श्री के७ एम० मुन्शी, ६ दावान चिमनलाल ., 
१० श्रो अनन्त शायतम्‌, ११ सरदार उज्बल सिंह । 

उक्त वक्ताश्रों के बाद डाक्टर जयकर से निवेदव किया गया किं 
वे नेहरू प्रस्ताव पर किये गये अपने संशोधन के सम्बन्ध में कुछ 
कद्दना चाहें तो कह सकते हैं | डा० जयकर ने कहा कि “मैं अपने 
उस संशोधन को वापस लेता हूँ जिसमें मैंने यह मांग की थी कि नेहरू 
प्रश्ताव पर बहस करना स्थगित कर दिया जाय। मैंने विगत श्रधि- 
वेशन में यह सुझाव पेश किया था कि हमें २० जनवरी तक प्रतीज्षा 
करना चाहिये जिसमें मुध्लिम लीग को विधान-तभा में आने का निर्णय 
करने का समय मित्र जाय | लेकिन लीग ने उसके जबाब में यह फैसला 
किया कि उसकी कार्य-कारिणी का अधिवेशन विध।न-परिषद के आरम्प 
होने के € दिन बाद की जाय । ऐसी सूरत में में अवगा प्रस्ताव वापते 
लेता हूँ ।” 

आगे चलकर डा० जयकर ने कद्दा कि “मैं अपना संशोधन तो 
बापस ले घुका हूँ लेकिन मुझे अपसे थोड़े से विचार पेश करने हैं | 
आशा हो तो पेश कर दूँ ।” इस पर व्यवस्था सम्बन्धी आवत्ति उठाते 
हुए पंडित गोविन्द बल्‍्लभ पंत ने कहा कि “अपना संशोधन वार्पसा 
ले कैमे के बाद अपना कोई और संशोधन पेश करके डा७, जयकर को 
गड़बड़ी पैदा नहीं फरनी चाहिये | ने अपना सुझाव ब्ेशोधन की शक्ल 
में पेश करते हैं या नहीं, इसमें कोई.खास फर्क नहीं पढ़ता | यदि डी 


(६ दंड ) 


जयकर आपना कोई नया सुझाव पेश करके विधान-समा को एक नई 
परेशानी में डाल दें तो उसे संशोधन न कहने से रिक्त बूर न हो 
सकेगी । अब वे किसी भी रूप में कोई नपा सुझूव पेश नहीं कर 
सकते | अध्यक्ष ने जो उन्हें विशेष अवसर प्रदान किया था, उससे 
उन्होंने लाभ उठा लिया है। अब उनसे बैठ जाने की प्रार्थना की 
जानी चाहिये | ! ह 

अध्यक्ष ने व्यवत्था दी कि “अ्रत्न कोई नय्रा प्रस्ताव पेश नहीं किया 
का सकता । इसके बाद श्री पंजातराव देशमुख ने कहा कि “डाक्टर 
जयकर को नया प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया जाता, चाहिये | 
श्री आर, के, सिघवा ने पन्‍त जी की आपत्ति का समर्थन किया | 
| अध्यक्ष ने परिषद से पूछा कि “क्या वह सहमत है कि डाक्टर 
जयकर अपना संशोचन वापस ले लें १ हाउस मान गया और उसके 
बाद अध्यक्ष ने प्रोषित किया कि “जयकर झौर कोई वक्तव्य पेश नहीं 
कर सकते ।” 

२२५ जनवरी को विधान-परिषद में अपने उदँ श्य सम्बन्धी प्रस्ताव 
पर हुई बहस का उत्तर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक 
महल्वपूण भाषण दिया | उसमें उन्होंने कहा -- 

। “जो लोग विधान-सभा में शामिल होना चाहते थे, -नरहें काफी 
शअबसर दिया जा चुका है। बदकिस्मती से अभ्रभी तक उन्होंने शामिल 
होने का कोई निर्णय नहीं किया, सुझे इसका खेद है। अजब तो मैं सिर्फ 
इतना ही कह सकता हूँ कि भविष्य में वे जब भी आना चाहे, हम 
डनका स्वागत करेंगे.। वे आना चाहें तो झा सकते हैं, सगर झष हम 
अह साफ कर देते हैं कि भविष्य में किसी के आने अथवा न श्राने का 
इंन्तजार नहीं किया जावेगा और हमारी गाड़ी झक्रेगी नहीं ( करतल 
ध्वनि ) हमने काफ़ी इस्तजार किया । ६ सताई के लिए दी नहीं, कुछ 
ने सालों तक और देश ने कई पीढ़ियों तक इंन्तजार किया |. आखिएर-, 
कार अंब इस कब तक इन्तजार करें ! यदि इममें ' से कुंड खुशहो्ल 


६ छकश ) 


लोग इन्तआर कर संकते हों तो करूँ, लेकिन प्रश्न यह है कि देश के 
भूखे नंगे लोग कब तक इन्तज्ञार करें [? ' 

“इस प्रस्ताव में सर्वोच्च सत्ता प्रजा में निहित होने का प्रतिपादन 
है। किन्तु कुछ रियासतों के राजा इससे सहमत नहीं। यह आज्षिप 
झाश्वयंजनक है | कहना न होगा कि यदि कोई राजा अथवा कोई 
और व्यक्ति ऐसा एतराज वस्तुतः गंपीरता के साथ उठाता है तो हमें 
सम्रूत्री रियासती प्रणाली तथा नरेशों ब मंत्रियों की एक साथ निन्‍्दा 
करना पड़ेगी। ( ह ध्वनि ) क्रिसी मी व्यक्ति का आज यह कहना 
निनन्‍दनीय है कि उसे मनुष्यों पर राज्य करने का दैवी अधिकार प्राप्त 
है, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो । झिसी मी व्यक्ति के ऐसे 
मन्तव्य को सहन नहीं किया ज्ञा सकता, ( हर्ष ध्वनि ) यह एक ऐसी 
चीज है जिसे यह परिषद कभी स्वीकार न कर सकेगी। मुझे आशा है 
कि थदि यह चीज परिषद के सामने पेश की गई तो बह उसे रह कर 
देगी | राजा के दैवी अधिकारों के बारे में हमने काफी सुता । हमने 
अतीत काल के इतिहास में भी इस बारे में काफी पढ़ा है। हमारा 
यह खयाल था कि इसका खात्मा हो चुका है। लेकिन आब भारत में 
यदि कोई इस प्रश्न को फिर उठाता है तो उससे प्रकट होता है कि मारत 
में कुछ हिस्से और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वर्तमान का खयाल किये बिना 
खतीत में सरा्रोर हैं। ( हर्प ध्वनि ) अतएव में उनसे एक भिन्न के 
नाते निवेदन करूँगा कि यदि वे अपनी इज्जत चाइते हैं तो उन्हें उक्त 
खयाल अपने दिमाग में भी नहीं लाना ज्ञाहिये | इस सस्तरन्ध में किसी 
किस्म का समभोता नहीं किया जा सकता | ( हर्ष ध्वत्ति ) 

यदि रियासतों के प्रतिनिधि विधान-सभा में शामिल्ल नहीं हे ' 
तो इसमें हमारा कोई कुसूर नहीं | यह कुसूर उस योजना का है जिंसके 
झनुसार हमें काप करना पड़ रहा है। अब इसमें चुनाव ' करता हैं कि 
क्या कुछ व्यक्तियों के यहाँ न श्रा सकने के कारण हम अपना, कीस 
बन्द कर दें ! रियासती प्रतिनिधियों के यहाँ न आ सकने के कारंश ' 


( ८६ ) 


हस प्रस्ताव पर ही हमने अपितु अन्य बिफयों पर भी विचार 
करना बन्द कर देना खतरनाक होगा | जहाँ तक हमारा ताल्‍लुक है 
हम चाहते हैं कि वे जितनी जल्दी आना चाहें आरा सकते हैं| यदि 
वे अपनी अपनी रियासतों के ठीक ठींके प्रतिनिधि होकर आयेंगे तो 
इस उनका स्वागत करेंगे |”? 

“इस प्रस्ताव में इसमे यह दावा क्रिया है कि हम लोग सर्वतंत्र 
इचतंत्र भारत के जिये प्र्ञातंत्र के आधार पर विधान तैग्रार करेंगे | 
भारत के लिये हम और क्या चाह सकते हैं! कोई भी हालत क्यों न 
हो, इम लोग सियाय प्रजातंत्रीय भारत के और किसी चीज की कल्पना 

“ही नहीं कर सकते | अच्र प्रश्न यह है कि उप्त प्रज्ञातंत्र का इ“ग्लैएड 
ब्रिटिश राष्ट्र समूह तथा अन्य देशों के साथ कैसा सम्बन्ध रहेगा ! 
चखिरकाल से हम लोग स्वाधीनता दिवस पर यह प्रतिज्ञा लेते आ। रहे' 
हैं कि भारत को ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये, 
क्योंकि यह सम्बन्ध ब्रिटिश गुलामी का प्रवाक है। इमने कभी यह 
खयाल नहों क्रिया कि हम विश्व के दूसरे देशों से अलग अलग रहें 
आथवा उन देशों का विरोध करना झारम्म कर दें जो अत्र तक हस 
पर शासन करते रहे हैं। झाज हम लोग शआजादी के द्वार पर खड़े 
हैं । इस नाजुक घड़ी में हम किसी भी देश के साथ संघर्प मोल न 
लेंगे । हम सब के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करेंगे । हम लोग 
ब्रिडिश जनता व ब्रिटिश राष्ट्र समूह के साथ भी प्रैत्री स्थापित 
करना चादते हैं ।” 

#महैं अपना यह प्रस्ताव न केवल इस परिषद्‌ अपितु समृचे विशष 
के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ । इस प्रस्ताव द्वारा हम यह साफ कर 
हैना चाहते हैं कि हम सब के साथ मैत्री चाहते हैं, इम किसी के 
साथ बैर विरोध नहीं करेंगे। इमने अतीत काल में काफ़ी नुकसान 
उठाया है, इसने काफी संघर्ष किया है और शायद इमें भविष्य में 
ओ कोई संघर्ष करना पड़े, शेकिन एक अश्षत्मा के बेतृत्व में हम लोगों 


हब 


ने सब के साथ, यहाँ तक कि अपने विरोधियों के साथ मैत्री व सदू- 
मांवना पूर्ण व्यवहार करते की सोची है। हम इसमें कहाँ तक सफल 
हुए हैं, यह में नहीं जानता, कारणु यह कि हस्त लोग कमजोर प्राणी 
हैं। किए भी उक्त संदेश की छाप इस देश के करोड़ों व्यक्तियोँ 
पर पड़ चुकी है | दम चाहे कितनी ही गलतियाँ क्यों ने कर 
बैठें, लेकिन हप इस सन्देश को भूल तो नहीं सकते। हममें से 
कुछ व्यक्ति बड़े हैँ और कुछ छोटे | लेफित हम सत्र छोटे व्यक्ति इस 
समय अनेक उच्च सिद्धास्तों के प्रतिनिष्ठि हैं। अताः्व हम पर भी कभी 
बड़ुप्पन को छाया पड़ जाती है । और दम भी आपने को अड्डा मानने 
लगते हैँ। आज इस विधान-पभा में हम लोग एक महान आदर्श 
लेकर उपस्थित हैं | इस प्रध्ताव में भी इसका निक्र कर दिया गया है। 
मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव के अनुसार एक ऐसा विधान तैयार 
किया जायेगा जिससे कि हमें वह श्राजादी मिल जायेगी जिसे पाने के 
लिये हम झ्त्र तक कोशिश करते रहे हैं। उस आजादी के अमुसार 
सत्र की रोदी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा और रहने के मकान मिलेंगे । 
इतना ही नहीं, सबको उन्नति करने का अबसर भी मिलेगा | मुझे 
आशा! है कि हमारी आजादी से एशिया के दूसरे देश भी आजाद हो 
जायगे | इम लोग एक तरह से एशियाई देशों की आजादी के नेता. 
ही चुके हैं। ( दृषध्यनि )॥ 7 

«यदि भारत की उन्नति नहीं होती है तो हस सुहक में कोई भी 
जाति, कोई दल या कोई धार्मिक वर्ग उन्नति नहीं कर सकता। यद्दि 
भारत का पत्तन होता है तो उसके साथ हम सबका पतन होगा, चाहे 
हमारे पाप्त कुछ ज्यादा सीट हों या कप, चाहे हम थोड़ा फायदा उठा 
ले या ज्यादा | लेकिन यदि भारत की हालत ठीक रही, बदि बह एक 
झाजाद और सन्नजीव देश के रूप में रहा तो दम सब का भज्ञा होगा 
चाहे इस कियी भी जाति या प्म के हों । में विधान-संभा की यह नहीं 
बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिये शोर क्या ने केरना चाहिये. शेकिन 


( छपो 


मैं परिषद को इस बात पर विचार करने को कहूँगा कि इम क्रान्तिकारी 
पुरिवर्तनों के द्वार पर खड़े हैं--ये परिवर्तन इर रूप में क्रान्तिकारी 
होंगे | जब्र किसी देश की आत्मा अपने बंधनों को वोड़ती है तो वह 
विशेष रूप से कार्य करती है और उपको अजीब तरीके से काम करना 
चाहिये | सम्भव है कि वह विधान-सभा जो विधान बनाये उससे स्वतन्न 
भारत सन्तुष्ट न हो | स्वतन्त्र भारत अपनी इच्छानुसार कार्य करेगा । 
यह विधान-सभा आगामी पीढ़ी को या उन लोगों को जोकि इमारे इस 
कार्य के उत्तराघिकारी बनेंगे, बांध नहीं सकती | अतएव हमें अपने 
कार्यों की छीटी-छोटी तफसीलों की बातों में नहीं उलकना चाहिये। 
भृदि भाणड़े में वे बाते हमने प्राप्त कों तो भी वे अधिक दिशों 
तक न टिकेगी | सहयोग से हम मानव स्वतम्त्रता में जो प्राप्त करेंगे बढ़ 
टिक सकता है। जिन छोटी-छोटा बातों को हम लड़ा ऋगड़ुकर ऐठ 
कूर तथा धमकी दिखाकर प्राप्त करेंगे वे ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी । 
इंससे तो फेवल मनमुदाव को एक गहरी और बुरी लीक पड़ जायेगी |” 

“मैं यही कामना करता हूँ कि यह प्रस्ताव जल्दी द्वी कारगर हो 
झआौर इस प्रस्ताव के शब्दों में वह शक्ति आ जाय कि दुनिया में यह 
प्राचीन देश अपना सरम्मानजनक तथा न्यावोचित स्थान प्राप्त करे 
शोर मानव समाज के कल्याण तथा विश्वशांति की प्रगति में स्वेच्छा 
से पूर्ण योग दे ।” 

पंडित नेहरू जी के भाषण के बाद अध्यक्ष ह्वावदर राजेन्द्र प्रसाद 
मे अस्ताव को मत-दान के लिए सभा के समक्ष पेश करते हुए, कह्ा-- 

#इस अवसर की गंभीरता तथा तथा ध्रस्वाव में निहित अतिक्ञा 
की महानता को स्मरण रखिये | मुझे आशा है कि प्रत्येक सदस्य अपने 
इथान पर खड़ा होकर प्रश्ताव पर मत देगा। 

इसके बाद विधान-परिषद्‌ के कुल सदस्य हापचे-डापने स्थानों पर 
खड़े हुए और उन्होंने शांति पूर्वक नेहरू प्रस्ताक को स्वीकर किया । 
इसके बाद जोरों से हष-ध्वनि हुई | 


( छह ) 
नेहरू जी के उद्देश्य-प्रस्ताव पर एक दृष्टि 


नेहरू जी के प्रध्ताव को स्वीकर करके विधान-परिषद ने स्वतंत्र 
भारत के बिधान की नींव स्थापित कर दी | भारतीय विधान-परिषद ने 
नेहरू जी के उस उद्दे श्य-प्रस्ताव को हृदय से स्वीकार कर लिया जिसमें 
उन उद्देश्यों की धोषणा की गई है जिनके झाधार पर स्वतंत्र भारत 
के विधान की रचना की जायेगी । इस प्रस्ताव में बहुत दी 
महत्वपूर्ण सिद्धास्तों का प्रतिपादन किया गया हैं । उसकी सम्रसे मुख्य 
घोषणा यद्द है कि भमात्री भारत स्वतंत्र सार्वभौम प्रजातन्त्र होगां। इस 
घोषणा में भारतीय जनता की हार्दिक आकांज्षाओं का समावेश है । 
इसके अतिरिक्त वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत का और कोई राज- 
नीतिक भविष्य हो ही नहीं सकता | इस घोषणा से जाहिर है कि मारंत 
विदेशी प्रभ्॒त्व के समस्त प्रतीकों को मियकर दुल्नियाँ के राष्ट्रों के बीच 
बराबरी का और पम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहता है | पूर्ण आजादी 
के लिये ही भारत की जनता ने अनत्र तक संधर्ष और बलिदान किये 
हैं और उससे कम पर उसे किसी भी दशा में सन्‍्तोष नहीं हो सकता। 
भारतीय जन आरान्दोलन की पूर्णता प्रज्ञातन्त्र के ही रूप में दो 
सकती थी । ब्रिटेन ने मारतीय जनता के इस अधिकार को स्वीकार 
किया है कि वह अपनी इच्छानुसार ब्रिव्शि-राष्ट्र-समूह में रहने या 
उससे श्रलग होने का निर्शय कर सकता है। भारत का निर्णय यह 
है कि यह संसार में सार्वभौम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जीवित रहना 
खाइता है| इसका यह्‌ अ्र्थ नहीं कि ब्रिटेन के प्रति मारत का कोई 
और था विरोध होगा। यदि ब्रिटेन अपने वादों के अनुसार भारत 
की स्वतंत्रता को सचाई और सादगी से स्वीकार कर क्ेता है और . 
उसके मार्ग में कोई अडुंगे नहीं. लगाता तो भारत ब्रिटेन के साथ 
मित्रता पूर्ण सम्बन्ध कायम रखेंगा | इसकी यह मित्रेता एकांगीं नहीं 
होगी,। भारत को बिनां किसी खास शुद् में शरीक हुए मानव ज्ात्ति' 

श्र्‌ 
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को प्रगति और संसार की शांति के लिये सभी राष्टों के साथ सहयोग 
भाव से मिल ज़ुलकर काप करना है। किन्तु यदि ब्रिटेन भारत के 
साथ अ्रच्छे सम्बन्ध कायम रखेगा तो दोनों देशों के बीच हितकर 
यैन्नी संभव हो सकती है । 

विधान-परिषद्‌ की घोषणा में दूधरा मौलिक सिद्धान्त यह प्रति- 
पादित किया गया है कि सार्वभोम स्वतंत्र भारत, उसकी इकाइयों 
और शासन के अ्रेगों को समस्त अधिकार और सत्ता जनता से प्राप्त 
होगी । इस प्रकार जनता को ही तमाम श्रधिकाएों और सत्ता का खोत 
माना गया है। कुछ राज़ों के अतिनिधियों की ओर से प्रस्ताव के 
इस अंश पर आपत्ति उठाई गई है किन्तु लोक-ह॒ृदय में इतनी भयंकर 
#र्पन्ति उत्पन्न हो गई है कि इस तरह की आपत्ति को आज कोई सुनना 
भी गवारा नहीं कर सकता | वह जमाना ल्द गया जब कोई शाजा 
लोगों पर शासन करने के अपने दैवी श्रधिकारों का दावा कर सकता 
था | अब तो यदि राज्ञा अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं तो 
उन्हें जनता की सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार करना ही होगा। किन्तु 
राजाओं को विधान परिषद द्वारा इस मौलिक सिद्धान्त की धोपणा पर 
भयभीत होने की आवश्यक्रता नहीं । नेहरू जी ने स्वयं ही स्पष्ट कर 
दिया है कि भारत में स्वतंत्र सार्वभौम प्रजातन्त की स्थापना का यह 
अर्थ नहीं कि भारत के किसी भाग में राजतंत्र कायम नहीं रह सकते | 
नेहरू जी ने स्पष्ट ही कर दिया है कि सिवाय उन विषयों के जो 
भारतीय संघ को सौंपे जायेंगे, उसकी समस्त इकाइयाँ स्वशासित 
होंगी और भारतीय प्रजातन्त्र उनके भीतरी मामलों में कोई हस्तक्षेप 
नहीं करेगा | उस दशा में रियासतों को यह अधिकार होगा कि के 
चोद तो अपने यहाँ राजतन्त को बनाये रखें । वर्तमान प्रगति की घारा 
में भारतीय रियायर्ते अपनी खिचड़ी आलग पकार्ये और जनमत को' 
इकराते हुए अधिक दिनों तक जीवित रहें-यह एक कोरी कहपना 
होंगी । समय को पहचान उन्हें नेहरू जी के शहदों मे वास्तविकता से 


( ६१ ) 


आँखें बन्द नहीं करनी चाहिये। इनके अतिरिक्त विधान-परिषद ने 
इस प्रस्ताव द्वारा माबी विधान के लिए इन मूल बातों को स्वीकार 
किया है कि प्रज्ञातन्त्र भारत विभिन्न इकाइयों का एक संघ्र होगा, 
इकाइयों स्वशासित होंगी और अल्प-्संख्यकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान 
किये जायेंगे | ब्रिटिश मन्त्री-मिशन की घोषणा में मी यही श्राधार 
सन्निहित है। इसके श्र्मावा विधान-परिषद ने स्वतन्त्र सारत में लोगों 
को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय और सुरक्षा प्रदात करने 
का भी श्राश्वासन प्रदान किया है। भावी विधान के ये मौलिक आधार 
विधान-परिषरद्‌ ने सबंसम्मति से स्वोकार किये हैँ और उसके 
बाहर देशों में भी उनका एक स्वर से स्वागत किया गया । हमारी 
आशा यह होनी चाहिये कि विधान-परिषद उनके आधार पर ऐसा 
विधान बना सके जो देश के अधिक से श्रधिक लोगों को स्वीकृत हो सके; 
आर उनकी आगयिक एवं राजनीतिक आकांज्षाओं को परितृप्त कर सकें | 

कुछ लोगों ने यह आशंका कर नेहरू-प्रश्ताव को दोषपूर्ण और 
अवैधानिक बताने की चेष्टा की है कि यह प्रस्ताव संत्रि.मिशन की 
योजता के बाहर गया है श्र नियंत्रण को समा का उल्लंघन कर गया 
है । प्रस्ताव के प्रारम्म में ही मारत को “सार्वभौम अजातन्त्र! घोषित 
करने की बात है | जिनको इसमें सीमा उलंधन का आमास मिलता है, 
उन्हें इंग्लैंड के प्रधान मनन्‍्त्री ओऔ ऐठली के इन शब्दों की ओर 
ध्यान देना चाहिए | एटिली के शब्दों में “भारत को स्वतन्त्र घोषित 
करने का पूरा अधिकार” है | ब्रिटिश-मंत्रि-मएड्ल के सदस्यों ने भी 
मारतीय-विधान-परिषर को भारत के लिए स्वेतत्वतापूर्वक विधान्न 
बनाने के अधिकार को स्पष्टतः मान लिया थां। आज का परिस्थिति 
में प्रजातत् होने के अतिरिक्त माशत के सामने कोई अन्य मार्ग नहीं 
है। मध्यकालीन राजछत्ता को पुनः जीवित करने की चेष्ठा कर ऐसल्ि: 
इंसिक शक्तियों के विरुद्ध जाने की गलती की आशा विधान-सर्य है 
आज के युग में नहीं की जा उकती । 
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इस प्रसंग में देशी नरेशों का स्थान और स्थिति क्‍या दोगी--यह 
विचार कर लेना भी श्रावश्यक होगा। मिशन की योजना में देशी 
रियासतों के शामिल्र करने की आयोजना है। विधान-परिषद उसके 
लिए प्रयत्नशील भी है | लेकिन इस प्रकार की भिन्न-भिन्न प्रशाल्नी और 
दंग वाले अंगों को मिलाकर हिन्दुस्तान को एक सम्मिलित राज्य 
([79]00) ही बनाया जा सकता है । ऐसे संघ के लिए, संघीय विषयों 
के अ्रतिरिक्त अन्य सभी मामलों में संघ की अन्य समो इकाइयों को 
अपने प्रबन्ध में पूरी स्वतन्त्रता होगी | इस सिद्धान्त को विधान-परिषद्‌ 
स्वीकार भी कर चुकी है| यही सिद्धान्त मंत्रि.मेशन की योजना का एक 
आवश्यक अंश है। दोनों में विशेधाभात किंचितमात्र भी नहीं है, 
श्रतः देशी नरेशों को अपनी सत्ता के लिए, विधान परिषद की ओर से 
सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है | इस तरह की राजसत्ता पर 
सबसे बड़ा प्रहार उनकी प्रजा द्वारा ही सम्भव है। विधान-परिषद्‌ इस 
दिशा में अपना कदम न उठायेगी। 
नेहरू प्रस्ताव की एक बात श्रौर शंका और वैधानिक तर्क की बात 
दो चली है | प्रस्ताव में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि 
प्रान्तों की था देश के अन्य भागों की सीमा सुविधानुसार परिबर्तित की 
जा सकती है | इस परिवर्तत का अधिकार विधान-परिषद या उसके 
द्वारा बने हुये विधान की घाराश्ं को होगा | लेकिन प्रस्ताव के शब्दों 
से यह बात साफ हो गया है कि इस प्रकार का कार्य संघ के अन्य अंगों 
की राय और अनुमति के ब्रिना नहीं हो सकता है | झ्रतः देशी नरेशों 
को इस पंक्ति से भी भयभीत नहीं होना चाहिए | 
' देशी नरेशों को यह भी सोचना चाहिए कि आज तक उनकी सत्ता 
किसी न किसी प्रकार इंग्लैंड के शजा के नाम पर जीवित थी। वे लोग 
उन्हीं के प्रतिनिधि. के हथ की कठपुतली रहे हैं | अंग्रेजों के मारत से 
चक्के जाने के बाद उनका अपने पैरों पर खड़ा रहना असम्भव 
होगा | उनकी आर्थिक स्थिति राजनैतिक, प्रादेशिक' परिस्थिति इतनी 
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ढोस भहीं हे कि वे सार्वभौम सत्ता का रूप धारण कर अपने को अधिक 
दिनों तक कायम रख सके । यह उन्हीं के छवित भें श्रच्छा होगा कि वे 
अपनी राजसत्ता को बॉट कर संघ सत्ता ( [तवं०8 67 #०त७४- 
७ (ज०0ए७ए७४7७७॥ ) की हस्तान्तरित कर दें | बह संघ सरकार 
राज्य के आवश्यक कार्यों को अपने हाथों में रक्खेगी और देशी शिया- 
सततों को उस बड़े बोक से छुटकारा मिल जायगा, साथ ही उनकी 
शआनन्‍्तरिक खतन्‍्त्रता पर भी किसी प्रकार चोट नहीं पहुँच सकती | श्रगर 
देशी नरेश नेहरू प्रस्ताव को इस दृष्टि से देखें तो उमकी शंक्रा मिभूल 
जान पड़ेगी | 


हितीय अधिवेशन के अन्य निर्णय 

नेहरू जी के महत्वपूर्ण आधार मूत उद्देश्य प्रस्ताव के सब्बे- 
सम्मति से स्वीकृत हो जाने पर नेहरू जी ने एक दूसरा महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव और पेश किया । इस प्रस्ताव में परिषद की रियासत-समित्ति 
का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे समिति भूठान तथा सिक्किम की विशेष 
समस्याओं पर सी विचार कर सके | 


इस प्रस्ताव पर बोलते हुए नेहरू जी ने कद्दा कि “भूटान तथा 
सिक्किम दूसरी भारतीय रियासतों की तरह नहीं हैं लेकिन ये दोनों . 
रियासत भारत के संरक्षण में एक तरह से स्वतंत्र ही हैं। में यह नहीं 
कह सकता कि भारत से सम्बन्धित भूटान की भावी स्थित्ति क्या रहेगी । 
यह मामला भूटान के प्रतिनिधियों से विचार विभिसय करने के बाद 
ही ते हो सकता है। इस मामले में किती भी तरह की जबरदस्ती नहीं 
की जा सकती | रियासती-सम्रिति के अधिकार अहुत ही सीमित हैं। 
क्योंकि भारतीय रियासतों की समस्या पर रियासती प्रतिनिधि पंरिषद 
में आकर विचार करेंगे, किन्तु विधान-परिषद्‌ की रियाक्षतों के अन्य 
प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्ष करने का अधिकार दे । 


( छएछ ) 


पंडित गोविन्द वल्लभ पन्‍त द्वारा समथित होने पर यह प्रस्ताव 
पास हो गया |, ह रा 

श्री० एन० वी० गाडगिल ने प्रत्ताव किया कि १६४६-४७ तथा 
१६४७-४८: के लिये परिषद्‌ के खर्च का तखमीना स्वीकार कर लिया 
लाय | इस पर श्री० के० सनन्‍्तानम ने सुझाव पेश किया कि वज्ञट पर 
सम्तिति की ध्थिति में परिषद्‌ को ही विचार करना चाहिये। सम्तानम्‌्‌ 
के उक्त छुकाव फा श्री सोमनाथ लाहिड़ी ने विरोध किया | डाक्टर 
शजेन्द्र प्रसाद ने सन्‍्तानम्‌ का सुझाव मत के लिये पेश किया और 
बह स्वीकृत होगयां । 

ता० २४ जनवरी को विधान-परिषद का अ्रधिवेशन स्थगित रहा | 
ता० ए४ जनवरो को आओ सत्य नारायण सिंह ने विधान-परिषद्‌ के 
उपाध्यक्ष का चुनाव करने का प्रस्ताव पेश किया, किन्तु श्रध्यक्ष ने इस 
पद के लिये नाम पेश करने तथा निर्णय करने के लिये शूप जनवरी 
नियत कर दी। 

इसके बाद परिडित गोविन्द बल््वभ पन्‍त ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
पेण किया | वह प्रस्ताव इस प्रकार हे->““भ्रिटिश मंत्रि मण्दल मिशन 
के १६ मई के वक्तव्य की चारा ०० के अनुसार अल्प संख्यकों व 
नागरिकों के श्रधिकारों तथा कबायली व बहिष्कुत इलाकों के सम्भन्ध 
मे अनेक प्रश्नों का निभ्रदारा करने के लिये एक परामर्श समिति 
नियुक्त की जाय जिसमें ७श सदस्य हीं।! 
इस प्रस्ताव पर भाषण करते हुए परिड गोविन्द वल्लभ पन्‍्त ने कद्दा--- 
“वैसे तो दस मामले पर अध्यक्ष के ठीक चुनाव के बाद ही चिचार 
आरब्म द्वो जाना चाहिये था स्किन प्ुस्लिम लोग के आने की ग्रतीक्षा 
में हम. वैशा न कर सके | लेकिन लीग को विधान समा में शामिल 
कराने की मारी समी कोशिशों बेकार साबित हुई'। इस परिस्थिति मे 
भी आखिर हम तो अपना काय्ये जारी इखना ही है। पुके आशो है कि 
प्रत्यैद्ष हमार व्यक्ति यह स्वीकार करेंगा कि मुस्लिम लीग को विधान 
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सभा में शामिल कराने के लिये कांग्रेस तथा विधान-सभा के सदस्यों से 
कुछ उठा न रखा था। फिर भी लीग शामिल नहीं हुई | इधर हम 
लोग जितनी देर करते हैं, जनता में उतनी ही नियाशा' फैलती है । यह 
प्रचार लगातार किया जा रहा है कि विधान-सभा अवश्य ही असफल 
होगी | इस अवस्था में विधान सभा का अधिवेशन और श्रधिक 
स्थगित नहीं किया जा सकता ।” 

“कमेटी के ५० सदस्य विधान-सभा द्वारा चुने जायेंगे। इनमें से 
भी १६ सदस्य आप विभाग से चुने जायेंगे। अल्पसंख्यकों का प्रति- 
निधित्व इस प्रकार होगा--« 

बंगाल, पंजाब, उत्तरो पश्चिमो सीमा प्रान्त, बलोचिस्तान और 
सिंध के हिन्दू ७; संयुक्त प्राग्त, बिहार, मध्यप्रान्त, मद्रास, बस्तरई 
आासाम और उड़ीसा के सुसलमान ७; परिगणित जाति ७; सिख ६; 
भारतीय ईसाई ४; पारसी ३; एंस्लोइस्डियन :; कप्रायली व बहिष्कृत- 
प्रदेश १३ | इस प्रकार इस कम्रेटी में तमाम अल्प संख्यकों तथा 
पिछड़ी हुईं जातियों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। वे अपनी-अपनी 
जाति के ह्वितों की रक्षा करने में समर्थ दो सकेंगे |? 

“ इस परामर्श कमेटी को अपनी रिपोर्ट ३ महीने के भीतर ही पेश 
कर देनी होगी | हस कमेटी के प्रस्ताव आने से पद्दिल्े कोई विधान 
तैयार न हो सकेगा ।”? 

“अल्पसंख्यकों के प्रश्त को उपेक्षा नहीं की जा सकती | इसी प्रश्न 
को लेकर भारतीय राष्ट्र फी विभिन्न जातियों के बीच झगड़े पेदा शोते 
हैं। साम्राज्यवाद ऐसे ही कंगड़ीं पर पनपता है। बह ऐसे कऋणड़ों को 
उकसाता दै | अतएव अल्पसंख्यकों को सन्तुष्ट किये बगैर इम उन्नति न 
कर सकेंगे । यदि १६ मई के वक्तव्य में हस प्रकार को कमेटों का जिक्र 
न भी होता तो भी इस उसे अवश्य ही कायम करते | इस कमेटी में 
इझल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि उनकी इच्छा के अनुसार लिये गये हैँ 

' “हुके श्राशा दै कि भारत की श्रल्पसंख्यक जातियाँ यूरोप को 
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अल्पसंख्यक जातियों से शिक्षा लेकर अपने हितों की रक्षा के लिये किसी 
बाह्य शक्ति पर निर्मर न करेंगी। उनके हितों की रक्छा की गारन्टी 
सिर्फ वे लोग दे सकते हैं जिनमें वे रहती हैं। %( ५८ >इम लोग 
जातियों के रूप में सोचते हैं, नागरिकों के रूप में नहीं। यह ठीक नहीं | 
आखिरकार नागरिकों से ही जातियाँ बना करती हैं। प्रत्येक सरकार व 
राजनीतिशज्ञ का उद्दे श्य नागरिकों की मलाई करना होता है । यदि हम 
इस सवीज का खयाल रखें तो हम समझे सकते हैं कि मौलिक अधि- 
कार्यों का महत्व क्या है ! इन अधिकारों के विकास पर ही मानव जाति 
की उन्नति निमेर है |” | 

#हमें परिगणशित जातियों तथा पिछुड़ी हुई जातियों की ख्वस चिता 
करनी होगी | मुके आशा है कि यह कमेटी उच्च सिद्धान्तों को अपने 
सामने रखेगी और उससे बिमिन्न ज्ञातियों में सदूभावना पैदा दो जायेगी । 
इस कमेटी के कार्य के फलस्वरूप हम उस. श्राजाद भारत के लिये 
जपीन तैयार कर सकेंगे, जिसके लिये हम जीते व मरते हैं ।” 

सरदार हरनामसिंह मे पन्तजी के उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन 
किया । उक्त प्रस्ताव पर श्री के० एम० मुन्शी तथा सर गोवाल स्वामी 
आयंगर आदि ने कई संशोधन पेश किये | इसके बाद प्रद्ताव के सम- 
थन में १० सदस्यों के साषण हुए | श्री जयपाल सिंह आदि ने यह 
मांग पेश की कि आदिवासियों तथा अन्य श्ह्पसंख्यक जातियों को और 
अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। 

बहस का उत्तर देते हुए, पन्‍त जी ने कहा--- 

५कमेटी के सदस्यों की संख्या क्रियात्मक इृष्ठि से निश्चित की गई 
है। वैसे तो ऐसी कमेटियों के निर्णय वोटों द्वारा नहीं वरन्‌ सर्वसम्मति 
से और पारस्परिक समझौते की भावना से किये जाते हैं ।” 

अन्त में यह प्रस्ताव कुछ संशोधनों के बाद पास हो गया। 

तीसरे पहर विधान-परिषद की बैठक बन्द कमरे में हुईं और उसमें 
बज पर किचार-विनिमय हुआ | 
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ता> «४ जनवरी की विधाय-परियद् के आरम्य होते ही छाद 
गन प्रसाद ने प्ोषित किया कि दाक्यश एच७० सी० मुकनजी विधा 
प्ररिदद के उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं | इस घोषणा का फरतल 
व्यनि से रवागत किया गया | 

इसके उपरान्त डाक्थर पद्टाभि सीतारमैया ने प्रस्ताव पेश किया 
आर कहां कि विधान-परिपद के भाज्ी कार्यक्रम के लिये एक एऐंसी 
कमेटी का नियुक्त करना आवश्यक है जो यह विचार करेगी कि विधान- 
सभा की मांवी कार्यवाही कैसे चलायी जाय ! सर गोपाल स्वामी अग्रेगर, 
श्री के० एप० सुन्शी और श्री विश्वनाथ दास इस कमेटी के सदस्य 
होंगे । उक्त प्रस्ताव मर्बसम्पति से पास हो गया | 


वूसरा प्रश्ताव श्री राजगोपालाचार्य ने पेश किया। प्रस्ताव का 
उद्दे शय सारतीय संध के विषय निर्वारित करना दोगा। अपना प्रस्ताव 
पेश करते हुए राजा जी ने कहा कि इस कमेटी को नियुक्त करना 
इसलिये जरूरी है कि संघ, प्रान्तों व समूहों के आपसी सम्मन्धों का 
पप्टीकरणु हो जाय | सुस्लिसह्ौग के सदत्य गरहाजिर हैं। लेकिन 
उन्हें भी इस कमेटी को नियुक्त करने के हमारे प्रस्ताव से किसी किस्म 
की गलत फहमी नहीं होगी चाहिये ।” 
“मुस्लिम लोगी तदस्थों के गैरहाजिर होने का अवलोी 'कारण यह 
[है कि वे व्रिदिश-मंत्रि-मंडल-मिशन की योजना में निद्चित सिद्धान्त से 
ही असहमत हैँ। इस योजना भें उस शखशड मारत का जिक्र किया 
गया है जिसभे सर्वोच्च सता निद्वित रद्रेगी । क्षीग इसके खिलाफ है। 
अन्न यदि वे इस विधान-समा में शामिल होना चाहें तो उन्हें मंतरसे 
पहिले सह सामना होगा कि ने झख्शद भारत के उसूल के पक्ष में है। 
#इसका अभिप्राय यह है कि हम लीग की कठिनाई और उसकी 
समस्या को बखूबी सम्रझते ह। हमें उन्हें सोचने का सप्तव देना 
चाहिये। लैकिन इसका यह श्भिम्रांथ नहीं कि हम आगे ले बढ़ें । यदि . 
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इम अपन। कार्य बन्द कर दें तो इसका मतलब यह दोगा कि इस श्रपनी 
विधान-सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें 

“इस यस्ताव का उद्दे श्य यह है कि विधान तेयार करने में विधान- 
सभा की सहायता की जाय | इस विधान सभा का काम विश्व की शत 
तक की विधान-समाओं के काम से अ्रध्रिक जटिल है | ब्रिटिश सरकार 
के वक्तव्य की छानबीन करने पर इमें ज्ञात होगा कि--१०-हमें श्रखणह 
भारत के लिये विधान तैयार करना होगा । २--इमें ऐसा विधान तैयार 
तैयार करना होगा जिसके अनुसार राष्ट्र रक्षा, यातायात और विदेशी 
मामले केन्द्र के विषय रहेंगे | केन्द्र को अपने उक्त विषयों के लिये 
पैसों के प्रबन्ध करने का भी श्रधिकार द्वोगा | मह भी नियम बनाया 
गया है कि विभिन्न प्रान्त अपने जो अधिकार, समूहों के हवाले करना 
चाहेंगे, कर सकेंगे | केन्द्रीय सरकारों के अधिकारों से अवशिष्ट अधि- 
कार प्रान्तों के रहेंगे | रियासतों के भी वे श्रधिकार होंग जो केन्द्रीय 
सरकार के न होंगे। १० वर्ष के बाद विधान में सेशोवन हो सकेगा 
ओर इसका अधिकार भी प्रान्तों के द्वाथ में निह्चित है।यह सत्र बातें 
वक्तव्य की दफा १५ में प्रतिपादित हैं | उक्त कमेटी की उन सब चीजों 
पर गौर करनी शेगा | ह 


श्री खत्यनारायण सिंह ने राजा हरी के प्रस्ताव पर दो संशोधन पेश 
किये | पहिले संशोषन भें कमेटी में लिये जाने वाले व्यक्तियों के नाम 
पेश किये गये और दूसरे रा श्रध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया 
कि समय-समय पर कमेटी में जो स्थान रिक्त हों, वे उनके लिये नई 
नियुक्तियाँ करते रहें । 

श्री जयपालसिह ने श्री सत्वनारायण सिंह द्वारा पेश किये गये 
साप्तों का बिरोध करते हुए कहा कि “डाक्टर जयकर, डाक्टर अम्बेड- 
कर और डाक्टर देश मुख के नाम भी इस कमेटी में अवश्य ही 
शामिल कर लिये जाय॑े। प्रस्तावक ओऔ राज्ञा जी ने कह्म है कि शेष 
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सदस्य मुस्लिम लीग में से लिये जायेंगे | कबायली क्षेत्रों के एक प्रति 
निधि को भी इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिये |! 

सरदार दरनामर्सिहद ने कहा कि यह कमेटी ऐसी नहीं है कि उसमें 
कवायली व साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो | इध कमेटी 
का उद्दे श्य यह निश्चित करना होगा कि संध सरकार के विपय क्‍या हों। 

राजाजी ने उक्त संशे।घर्नों का उत्तर देते हुए कहां कि “इस कमरटी 
में ज्ञो महानुभाव लिये गये हैं, उनका किसी भी पार्टी से कोई ताल्छुक 
नहीं है और कानून बनाने में सभी विशेषज्ञ हैं। इस प्रस्ताव द्वारा 
अध्यक्ष को १० और सदस्य लेने का भी भ्रधिकार दिया गया है | वे 
अपने इस अधिकार का प्रयोग खूब समझदारी के साथ करेंगे | 
व॑ मुस्लिमलीग में शामित्न होने के बाद उससे भी सलाइ लेंगे | श्या- 
सतों के प्रतिनिधियों का भी सवाल है । रियासती सदस्यों के शामिल 
होने पर यह कमेटी और शक्तिशालो हो जायगी | मैं श्री सत्यमारायश 
सिंह के संशोधन से सहमत हूँ | मुझे आशा है कि मेरा प्रस्ताव मंजूर 
कर लिया जावेगा । 

इसके बाद राजा जी का प्रस्ताव स्वीकार होगया। 

श्री सस्यनारायण सिंद ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए! कहा कि 
विधान-सभा का अश्रभ्रिविशन अग्रैल तक के लिये स्थगित कर दिया 
जाय और शअ्रप्नैल में भी तारीख निश्चित करने का अधिकार अध्यक्ष 
को दिया जाय | सेठ गोविन्द दास ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया | 
ओ सन्तानम ने व्यवस्था सम्बन्धी श्रापक्ति उठाते हुए कहां कि अधि- 
वेशन अनिश्चित तारीख तक के लिये स्थगित नहीं किया ज्ञा सकता । 
सर एम० गोपाल स्वामी अयंगर ने औी० के० थब्तानम्‌ का समर्थ 
किया | लेकिन अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि उनके लिये अभी से 
कोई तारीख निश्चित कर देना संभव नहीं। में सारीख बाद में 
निश्चित करूंगा |. 
४. ओ० एक बी० कामट ने कहा कि “हम सभी लोगों का सइयोग 
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खाहइते हैँ किले उसके लिये हम विधवान-समा को स्पणित करने के 
पक्त में नहीं है | इसलिये में यह संशोधन पेश करता हूँ कि अर्पेल 
के बाद विधान-सभा को बैठक स्थगित न की जाय [” 

श्री सत्यनशाथगा[ सिह ने कहा कि “श्री कामठ आदि न जो मिलार 
प्रकट किया उस सब पर पहिले से ही बिचार कर लिया गया है | 
अतपव में शी कमठ से अपील करूँगा कि वे अपना भ्रंशोघय 
वापस ले लें ।” 

श्री० कामठ ने अपना संशोधन वापस ले लिया और शऔ० सत्प- 
नारायण सिंह का प्रस्ताव प्रास हो सया | 

अधिवेशन स्थगित होने से पहित्ते अध्यक्ष दाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
ने उपाध्यक्ष चुने जाने पर डाक्टर एच ० सो० मृकज्ी को बाई दी । 
डा० अलबत्रन डी० सौजा, तथा श्री विश्वनाथ दास ने भी प्रधाइयाँ दीं 4 

डाक्टर मुकर्नी ने इसका उत्तर देते हुए क॒द्दा कि “मैं पहिल्ले 
साम्प्रदायिक बादी ईसाई था। केकिन जब मैंसे गरीब इसाइयों की 
हालत देखी तो ४मे ऐसा हगा कि ऊनकी हालत भी बेसी ही है जेसी 
कि गरीब हिन्दुओं तथा मुसलमानों की | इस पर मैं साम्प्रदाबिकता को 
छोड़कर राष्ट्रवादी बन गया | 

शधिवेशन सप्ताप्त होने से पहिले डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा 
कि “मुझे श्री सोमनाथ लाहिड़ी ( कम्यूनिस्ट ) का एक पत्र मिला है 
जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि मेरे सकान की पुलिस ने तल्लाशी 
ली और विधान-सभा से सम्बन्ध रखने वाले कई कागज उठाकर लें 
गई | उन्होंने मुझते पूछा हे कि क्या विधान-सभा के अध्यक्ष शक 
'विधान-सभा के संदस्य के अ्रभिकार्रों की रक्षा के किये कुल करेंगे १ 

' मैंने यह मालला वैधानिक सलाइकार के इवाले कर दिया और 

उन्होंने अपना सकका अ्रमी मेरे पास सेज्ा है। में उसे देखेंगा और 
नशंबंथ करूँगा कि क्या मुके कोई कंदम उठाने का अधिकार है! 
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यदि मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी करने का अधिकार नहीं है 
तो में श्री सोमनाथ लाहिड़ी को सूचित कर दूँगा ।” 

इसके बाद विधान-परिषद अप्रेल में अनिश्चित तारीख तक के 

लिये ध्यगित होगई | 
; | ----#*9880-%*--- 
हितोय अधिवेशन के बाद को ततृप्तम्बन्धी 
परिस्थितियों पर एक दृष्टि 
पुस्लिम लीग की रखया 

२६ जनवरी को मुस्लिम-लीग के मन्‍्त्री श्री लियाकत अली खाँ 
ने अपना वक्तव्य देते हुए; बताया कि कांग्रेस ने अ्रभी ६ दिसम्बर के 
सरकारी बक्तव्य को स्वीकार नहीं किया | इसी तरद के वक्तव्य अन्य 
मुस्लिम-लोगी जिम्मेदार नेताश्रों ने भी दिये हैं। इस गलतफहमी को 
दूर करने के जिए मौज्नाना आजाद ने विम्न वक्तव्य देते हुए कहा 
है कि---इस दिशा में जो शंकाएँ धकट की बारहों है वे निराधार एवं 
दुर्भाग्य-पूर्णा हैं । कांग्रेस ने ब्रश सरकार के ६ ठिसस्वर के वक्तव्य 
को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है ।”' 

“ब्रिटिश मंत्रि-पिशन के १६ मई के वक्तब्य में यह कहां गया है 
कि अपनी प्रारंभिक बैठक के बाद विधान-परिषद तीन प्रूष में बढ 
जायेगी । और ये अशियाँ यद निश्चित करेंगी कि प्रान्तों की गुस्ब॒न्दी 
हो या न द्वो । यदि गुट्यन्दी करने का निश्चय हो और उम्के लिये 
विधान भी बन ज्ञाब तत्र भी प्रान्तों को अधिकार होगा कि ये विधान 
के अन्तंगत प्रथम चुनाव होने के बाद वे अपने को गुट से अलग करलें |” 

“आत्र सवाल यह है कि इस सम्पस्ध में ग्रूप निर्णय किस. 
प्रकार करेंगे | कांग्रेस का मत यह है कि अन्तर्गत, प्रान्त के प्रतिनिधि 
एक इकाई की तरद काम करेंगे कि उनका आन्‍्त गुट सें शामिल हो 
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या ने हो | इसके विपरीत लीग और मंत्रि-मिशन का मत यह है कि 
श्रेणी में निगय साधारण बहुमत से किया जायेगा । और प्रान्तों को 
प्रथम चुनाव के बाद ही गुट से बाइर निकलने का अधिकार होगा | 
आसाम की परेशानी का यही मुख्य कारण है। उसे भय है कि “सी” 
श्रेण्यी में बज्ञाल का बहुमत है इसलिये वह बिधान का निर्माण इस 
प्रकार करेगा कि आसास का बाद में शुट में से निकल सकना असंभव 
हो जाय । भारत मंत्री और सर स्टैफर्ड क्रिप्स दोनों ने ही ब्रिटिश 
पालियामेंट के समक्ष दिये गये अपने वक्तब्यों में यह बिलकुल स्पष्ट 
कर दिया है कि प्रान्तों के गुट से बआाइर निकल सकने के अधिकार में 
किसी प्रकार की झकावबट नहीं डाली जानी चाहिये और यदि किसी ऐसे 
विधान की बनाने की चेश्ा की गई जिससे प्रान्तों के इस शअ्रधिकार में 
किसी प्रकार की बाधा पड़ने का भय हो तो वह १६ मई की सरकारी 
बोषणा के वियद्ध होगा, कांग्रेस ने अपने ६ जनवरी के प्रस्ताव में 
ब्रिटिश सरकार द्वारा ६ दिसम्बर को की गई सरकारी घोषणा की 
ब्याख्या को स्वीकार कर लिया और मान लिया कि गुट में निर्माय 
साधारण बहुमत से द्वी होगा ।” 

“इससे यह्द स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस ने श्िट्िश सरकार के ६ 
दिसम्बर वाले वक्तव्य को पूरी तरह मान लिया है और मुस्लिम लीग 
के लिए विधान-परिपद्‌ से बाहर रहने का कोई बहाना नहीं रह गया 
है | मुफे आशा है कि लीग की कार्यकारिणी-समभिति अपनी २६ जनवरी 
की बैठक में मुल्क की भौजूुदा द्वालत पर शांति के साथ विचार करेगी 
आर निश्चय करेगी कि लीग कौंसिल का वह प्रस्ताव जिसमें विधान- 
परिषद्‌ से अलग रहने का निर्णय किया गया था, वापस ले लिया जाय |! 

ज्षिम भारतीयों को इस बात की शंका है कि विधान-परशिषद स्थगित 
कर दी जायेगी, क्योंकि मुस्लिस लीगी रुकावट से देश चिन्तित हो उठा 
है, शंका का समाधान करते हुए २६ जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के 
समारोह के सिलसिल्ले में पंडित जवाइर्लाल नेहरू ने निर्मीकता के 
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जाय उक्त शंका का समाधान करते हुए घोषित किया है--”जितनी 
पी बाधाएँ इमसारे सामने आरही हैं उनसे हमारा काम बन्द नहीं होगा । 
इमारा काम लगातार ज्ञारी रहेगा ) 

अखिल भारतीय मुश्लिम-लीग की कार्यकारिणी ने ३१ जनवरी 
१६४७ को देश के वैधानिक प्रश्न पर तीन इजार शब्दों का एक लम्बा 
प्रस्ताव प्राप्त करते हुए. कहा कि कांग्रेस ने ब्रिटिश-संत्रि.मिशन की 
१६ मई की धोषणा की ६ दिसस्वर को की गई सरकारी व्यडया को 
स्वीकार नहीं किया है इसलिय बह मंत्रि-मिशन के उस बक्तव्य पर 
अपनी स्वीकृति वापस लेने के फैसले पर पुनः विचार करने के लिए 
अखिल मारतीय मुस्लिम-लीग कौंसिल की त्रेठक बुलाने में कोई लाभ 
नहीं समझती । 

प्रस्ताव में यह मी कहां गया है कि “लीग-कार्यकारिणी कांग्रेस 
महा-समिति के प्रस्ताव को एक शब्द जाल तथा बेईमानी से मरी हुई 
चाल समझती है जो कि ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लोग और लोकमत 
को धोखा देने के लिये लली गईं | 

लीग कार्यकारिणी का कहना है कि “विधान-परिषद्‌ जिसमें केबल 
कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व है, प्रारंभिक अवस्था में ही सिद्धान्तों और 
कार्य-प्रणाली के बारे में फैसला करके ऊन मर्यादाश्रों का उल्लंघन कर 
चुकी है जो कि १६ मई के वक्तव्य द्वारा परिषद के कार्यो और अधिकारों 
के बारे में लागू की गई थी और इस प्रकार विसागों के कार्यों और 
अधिकारों को ठेस पहुँची है | ऐसी दर्कतों से कांग्रस अब से पहिले 
ही विधाम-परिषद को एक ऐसी बेढज्ञी चीज में परिवर्तित कर चुकी है. 
है, जो मिशन-थोजना से तिलकुल ही भिन्न है । 

“अ्रतः लीग कार्यकारिणी अपील करती है कि ब्रिटिश सरकार मंत्रि 
मिशन द्वारा घोषित बैधामिक योजना को असफल घोषित करदे क्योंकि 
मे ती कांग्रेस ने १६ मई की ब्रिटिश तरकार की. घोषणा दी स्वीकार 
'की है मे सिखों ने ही और न दर्खित वर्ग ने ही | चूंकि विधान-परिषद 


( (०४ ) 


पुनाब और उसकी बैठक बुल्ञाना अवैधानिक था तथा विधान-सभा 
को जारी रखना और उसकी सारी कार्यवाई और उसके फैसले श्वेत, 
नियम विरुद्ध व गैर कानूनी हैं, इसलिए उसे तुरन्त भज्ञ कर 
देना चाहिये | 


कोग कायममिति के प्रस्ताव पर एक दृष्टि 


कि] 


ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के वक्तव्य को कांग्रे स द्वारा स्वीकार 
कर लिये जानें के बाद कुछ लोगों ने यह आशा प्रकट की थी कि 
मुश्लिमलीग मन्त्रिभिशन की योजना को अ्रस्वीकार करने के निर्णय 
पर पुनर्विचार करेगी और विधान-परिपद के कार्स में सहयोग देने को 
सैयार दो जायेगी | किन्तु यह आशा बिलकुल द्वी निर्मुल्न निकली | 
लीग-कार्य-सप्रिति की बठक इतने बिल्लम्ब से बुल्ाये जाने का अर्थ 
हू यह था कि लीम की नियत ही साफ नहीं थी। बिधान-परिषद ने 
उद्दे बयां सम्बन्धी प्रस्ताव तथा कुछ नियमों और कमेटियों की मिशुक्ति 
का कार्यक्रम केबल इसीलिये स्थगित कर दिया था कि मुस्लिमलीग के: 
प्रतिनिधियों को विधान-परिपद में आने का मौका मिल जाय | सुस्लिम 
लीग चाइती तो बिधान-परिपद के द्वितीय अधिवेशव--२० जनबरी 
के पूर्व ही अपना निर्शय कर सकती थी किन्तु उसकी अडंगेब्राजी की 
नीति को छीड़न का कोई भी इरादा नहीं था। उसको, अन्रूनी इच्छा 
तो यह थी कि विधान-परिपद को सभी श्रारंभिक कार्रवाइयाँ निब्रदा 
देना चहिये और उसके बाद उन्हीं निशुयों के आधार पर यह नई 
शिकायत ख़ड़ी करके रोड़ा अठका देना चाहिये कि चूंकि विधान 
परिषद में एकतर्फा निर्णय कर लिया है, लीग उसमें शामिल नहीं 
ही। सकती | | 
मुस्लिमलीग-कार्यसमिनि ने परिषत सेंहरू के उद्देश्य अस्ताव 
पर आपत्ति की है। लीग कार्य-समिति का कहना है कि बह मन्च्रि 
मिशन की योजना और उसके अधिकारों के बाहर की वस्तु है। 


( ६०४ ) 


मुस्तिमलीग ने अपने कथन के पत्च में कोई दलीज्ञ नहीं दी है और 
न यद्द बताया है कि किस प्रकार यह ग्रस्ताव मम्न्रि-.मिशन की योजना 
की सीमा से बाहर जाता है | क्‍या मुश्लिमलीग यह्द कहना चाहती हे' 
कि बविधान-परिषद प्रजातन्त्र की घोषणा नहीं कर सकती और क्‍या 
मुस्लिमल्लीग भारत पर इ गलेंड के राजा की छुत्नछ्लाया बरकरार रखना 
चाहती है ? क्‍या उसे इस पर आपत्ति है कि भाबी भारत मे शासन 
के सप्रस्त अधिकार जनता से प्राप्त होंगे ! यदि मुस्लिमल्लीग का उत्तर 
इन प्रश्नों के बारे में स्वीकारात्मक हो तो उसे अपनी स्वरीकारोक्ति 
साहस के साथ प्रकट करना चाहिये । विधान-परिषद ने जो कमेटियाँ 
नियुक्त की हैँ, उनमें लीग के प्रतिनिधियों के लिये स्थान खाली रखे 
गये हैं और यदि मुस्लिमल्लीग ने विधान-परिषद में शामिल्न दोने का 
निर्गांय किया होता तो उन कमेटियों में लोगी प्रतिनिधियों को आसानी 
में शामिल किया जा सकता था । बाझ्तव में विवान-परियद ने कोई 
ऐसे मियम नहीं बनाये हैं जो विभागों के अधिकारों को छीमने 
वाले हों. यदि कोई ऐसा नियम बना भी हो तो बह संशोधित 
दो सकता दे । उसका उत्तरदायित्य काँग्रेस पर क्‍या है ! मुस्लिध लीग 
का विधान-परिषद्‌ से ग्रलग रहना और उसके बाद विधान-परिषद की 
_ कार्यवाहियों को अपने शामिल न होने के कारण गैर कानूनी तथा 
तथा श्रवैध बताना बेईमानी के अलावा क्या हो सकता है, जिसका कि 
लीग कार्य-सप्रिति ने कांग्रेस पर आरोप किया है । सुस्लिम लीग 
चाइती ही यह थी कि विधान-परिषद की बैठकें ढी न हो सकें। जन्न 
परिषद्‌ की बैठके इद्वता पूर्वक आरंस हो गई तो लीग की मन्शा यह 
रही कि परिषद का कार्य किसी तरह झुक जाय किस्तु देश के दूसरे. 
लोग जिन्हें देश की आजादी की भ्रूस्त है, ऐसा न कर पके | मुस्लिम 
लीग अंग्रेजों की गुलामी में विश्वास और सब्तोष कर सकती है किन्तु 
जो लोग देश को जल्दी से जल्दी अजाद देखना चाहते हैं. वे ज्सकीः 
मिरन्तर की बहाने और अडंगेबाजी के चक्कर में नहीं झा सकते | . 


मुध्लिस लीग कार्य समिति की खास आपत्ति यह है कि कांग्रेस 
ने ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के वक्तव्य स्पष्ट शब्दों भें स्वीकार 
नहीं किया है | बिबाद विधान-परिपद्‌ के विभागों की कार्य पद्धति से 
सम्बद्ध था और ब्रिटिश सरकार ने कार्म-पद्धति की जो व्याख्या की 
'है' उपे कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है | कांग्रेस के प्रस्ताव 
में प्रान्तों पर दबाव ने डालने की जो बात कही गई है, उसका कांग्रेस 
की उस स्वीकृति पर कोई असर नहीं पड़ता | यदि मुस्लिम लीग केवल 
अपने बहुमत के बलपर विभागों में प्रान्तों के अधिकारों को हृड़पना' 
ओर मनमानी करने का इरादा नहीं रखती थी तो उसे ऐसा स्पष्ट कर 
देना था, जिससे आसाम, सीमाप्रान्त और सिर्खो को आश्वासन मिल 
जाता और सबकी सदूभावना,और सहयोग से विधान-परिपद्‌ का कार्य 
सुचारू रूप से चल्नता । किन्तु इस सीधे मार्ग फो अहण करने के बजाय 
लीग कार्य-समिति कांग्रेस को ही बदनाम कर रही है। लीग ने यह 
भी शिकायत की है कि कांग्रेस ने मविष्य में उठने बाले मतभेदों के 
"निशाकरण के लिए संघ-अदालत के पास जाना स्वीकार नहीं किया 
है किन्तु यह मंत्रि-मिशन की योजना का कोई आवश्यक अंग नहीं है | 
विभागों की कार्यपद्धति के सम्बन्ध में खुद मुध्छिमलीग ने संघ-अदालत 
का मिर्णय मानने से इन्कार कर दिया था | मतभेद उत्पन्न होने के. 
'पहिले ही मतभेदों का भूत खड़ा करने का काम मुस्लिमलीग ही करती 
आई है, जो अपनी पूर्व निर्दिष्य कल्पना को पूरा करने के लिये इर- 
'तिनके का सहारा दर हुने को व्यग्र है। सुस्लिमलीग कार्य-समिति ने 
ब्रिटिश सरकार से झसुनय -की है कि वह विधान परिषद को भंग कर दे | 
ब्रिटिश सरकार ने भुस्लिमलीग को बढ़ावा देने और खुश करने के 
लिये बहुत कुछ किया है किन्तु यदि बढ चाहे तो भी विधान परिषद को 
भज्ध करके विश्व में अपने आपको लज्जित तथा नत मस्तक नहीं 
करायेगी | विधान परिषद्‌ को मंग करना शब ब्रिटिश शक्ति के बाइर 
की बात है । लीग की सारे अड़ुंसेयाजी और विरोध के बावजूद विधान- 


(| १०७ ॥४#) 


परिषद तत्र तक भंग नहीं होगी, जब्र तक बह स्ववंत्र भारत का विधाय 
बनाने का अपना निर्दिष्ट कार्य पूरा नहीं कर लेती; ब्रिद्ििश सरकार 
विधान परियपद पर हाथ डालकर भारत की राष्ट्रीय शक्तियों को संघर्ष 
के लिये चुनौती नहीं दे सकती | 
मुस्लिपलीग कार्य समिति के इस अवूरदर्शिता पूर्ण निर्गाय पर 
सम्पति प्रकट करते हुए महात्मा गांधी ने ४ फरवरी को कहा कि “मैं 
मुस्लिमलीग से यह अपील करूँगा कि बह विधानन्परिषद्‌ में शामिल 
हो और अपना मामज़ा पेश कर विधान-परिषद्‌ की कार्यवाही को प्रभा- 
बित करे | जत्र तक लीग तलवार के कानृन-हिसा-पर अवलम्प्रित नहीं 
हो जाती और मुझे यकीन है कि बह ऐसा नहीं करना चाहती, तब तक 
लीग तथा. शेप भारत का कर्तव्य है कि वह विधान-निर्माण में सहयोग 
हे कि ब्रिटिश सरकार विधान-परिपद सम्बन्धी सरकारी घोषणा-पत्र के 
अनुसार कार्य करने को बाध्य है और मुझे आशा है कि भारत के साथ 
ईमानदारी का व्यवह्वार करने का बचा खुचा भय भी वहन खो बैठेगी ।” 
इसी प्रकार देश तथा विदेश के राजनीतज्ञों तथा प्रत्नों ने मी लीग 
की कार्य-समिति के इस फैसले की अदृरदर्शिता एवं अडुंगा नीति की 
तीब्र आलोचनाएँ: की हैं | ह 
धारा-समा में इर प्रश्न पर मुस्लिमलींगी सदस्यों से काँग्रेसी मिनि- 
स्टरों का विरोध करना आरम्म कर दिया और राजा गजनफर अली 
जैसे अन्तर्कालीन सरकार के मंत्री ने उत्तेजनात्यक मांपण देने श्रारम्भ 
कर दिये | इसका परिणाम यह हुआ कि अन्तर्कालीस सरकार में गहरी 
तनातनी का वातावरण उपस्थित हो गया और कार्य चलाना श्रसम्मव- 
सा प्रतीत होने लगा | इस परिस्थिति को देखकर परिष््त जवाहरलाल 
नेहरू ने अपने अन्य मंत्रियों की सलाह और दस्तखतों से एक के घाद 
दूर्सरा--ऐसे दो पत्र वायसराय को लिखे कि या तो लीग को बिधान- 
'परिषद्‌ में शरीफ कराया जाय और नहीं तो अन्तर्कालीन सरकार से भी 
इन्हे निकाल दिया जाय | यदि ऐसा नहीं किया ज्ञात तो इस सभी 


( श०म८ ) 
इस्तीफा देने को सजवुर हैं| इससे तो परिस्थिति और भी गम्भीर हो 
उठी | वायसराय ने नेइरूजी के पत्र मियाँ लियाकत अजी खाँ को बता 
कर उगसे भी पत्र लिख्वबाया | पाँचों मुश्लिमलीगी मंत्रियों ने भी अपने 
दस्तगबतों से एक पत्र वायसराय को दिया कि हृस किपो भी तरह अन्त- 
कालीन सरकार से हट नहीं सकते । बायसरोस ने तीनों पत्र भारत मंत्री 
को लन्दन भेज दिये। 

इसके बाद १५४ फरवरी को भारत सरकार के , गृहमंत्री सरदार 
वल्‍लमभ भाई पटेल ने स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बक्तज्य दिया 
जिसमें उन्होंने बताया कि “भौजूदा हालत में यदि मुस्लिम ल्ीगी सदस्य 
अन्तर्कालीन सरकार में बने रहे तो कांग्रेसी ग्लग हृट जायेंगे। 
अन्तकाजीन सग्कार के कांग्रेसी सदस्यों ने ज्रिशिश सरकार से कहा है 
किया तो बह मुस्तिमलीग को विधान सभा में शापरिज्ञ करावे शौर 
नहों तो उसके सदस्यों को अन्तर्कालीन सरकार से पृथक कर दे | 
यदि मुस्लिमलीग अलग नहीं हुईं तो हम अलग हो जायेंगे |” 

“यदि मुस्लिमलीग अपने करांची निर्णय भें परिवर्तन कर दे और 
यह पीसला का ले कि वह भी स्वाधीम भारत के लिये विधान तैयार 
करने के काम में शरीक दो जायेगी, तो स्थिति छझमी भी बदल 
सकती है ! ! । 

“ब्रिद्शिश सरकार सन १६४८ की जून के अन्त तक जिम्मेदार 
भारतीयों के द्वार्थों में सत्ता सौंप देने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी । 
यदिजुत १९४८ तक एक सर्वंसम्भत विधान तैयार नहीं हुआ तो सरकार 
को यह सोचना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत के केन्द्रीय शासन की सता 
मिश्चित . तारीख पर किसको सौंपी जावब--आया कि ब्रिटिश भारत 
की किसी प्रकार की केन्द्रीय सरकार को सारी सत्ता इस्तान्तरित कर 
दी जाय या कुछ प्रदेशों में बर्तमान प्रान्तीय सरकारों को या किसी 
वूसरे उसे तरीके से जो युक्तियुक्त ढो श्रौोर जिससे भारतीय लोगों का 
अधिकतम हिल हो | 


( १०६ ) 


“देशी राज्यों पर सार्मौमता मां जून ६४८ का समाद 


क्षे 
जायेगी” लेकिन साथ ही यह भी अतद्यावा गया है कि * 


योॉक के समय 

मे श्यासता के सापले अलग अलग समभझातों द्वारा ते किये जा 

सकते हैं। सम्राट की सरकार जिन्हें सता सौपेगी उनसे अलग 
मौतें करेंगी | _ 

इस घोषणा पर देश के प्रमु्य नेताओं की राय अच्छी रही और 
उन्होंने इस घोषणा का स्वागत किया | पंर्डित जवाहर लाल नेहरू ने 
एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए १३ फरवरी को बताया कि--निर्तदेदद 
इस मिश्चय से दरदशिता पूर्ण परिणाम निकलेंगे और सब्र सम्बद्ध 
जनों पर इस घोषणा से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गयी है। 
सबके लिये यह एक चुनौती है. और हम वीरता के साथ इसके लिए 
सैयारी करेंगे । मेश विश्वास है कि इस सब मिलकर इस दायित्व को 
संभालने का प्रशरत्न करेंगे और मारत की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे |” 

“उन लोगों को जो अब तक अलग है, हम .सहयोग देने के लिये 
निमंत्रित करते हैँ और सब से अनुरोध करते हैं कि वे अपने भय 
और सम्देह को त्याग कर इस ऐतिहासिक कारये में साक्कीदांर बनें, 
जिससे स्वर्त॑न्नता प्राप्ति के अवसर पर हम एक महान राष्ट्र बन जायें । 

ब्रिटिश सरकार ने अपने राष्ट्र की ओर से भारतीय लोगों के 
लिये अपनी सदू-इच्छाएँ व शुभकामनाएँ प्रकट कर दी हैं। हम 
काफी समय से लंडते-कगड़ते आ रहे हैं किन्तु अब हम हृदव से 
आशा करते हैं कि अब ऋाड़ने का समय बीत चुका है। दम एक 
शांति प्र्ण परिवर्तन काल की आशा करते है और चादतें हैं. कि भविष्य 
में ब्रिटिश राष्ट के साथ इमारे ऐसे मैत्री पूर्ण सम्बन्ध रहेंगे जिससे 
कौनों देशों की परस्पर लाभ पहुँचेगा और विश्व भर में शांति स्थापित 
होने में सहायती भिलेगी | द 

तारील ए८ फरवरी को देमचर में प्राथना-सभा में भाषशु करते 

ए. महात्मागांधी ने ऐसी दी शोपणशा पर अपने विचार -अकट कंश्ते 


( ११० ) 


हुए कहा--” इस बक्तब्य से देश की भिन्न-भिन्न पार्टियों पर यह बोकऋः 
आ पढ़ा है कि जैसा ठीक समर्कझ करें | मारत में ब्रिठछिश शासन का 
अन्त जून सन्‌ १६४८ अथवा उससे पहिले ही हो जायेगा | स्थिति को 
सम्भालना या बिगाड़ना अब भारतीय पार्टियों पर ही निर्भर है। अब 
मेरी अपनी यह राय है कि यदि हिम्दू और मुस्तत्तमान बिना बाहरी 
दबाव के आपस में मिल जायें तो उससे केवल उनकी राजनीतिक स्थिति 
में द्वी सुधार न होगा बरन इसका प्रभाव समस्त भारत तथा सम्मवतया 
विश्व भर पर पड़ेगा । संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हिन्दू-सुसत- 
मानों की संशुक्त इच्छा का टाल सके | 


उक्त घोषणा पर स्पष्ट तो नहीं पर एक प्रेस कांफरेम्स में बन्तव्य 
देते हुए मि० जिन्ना ने कहा कि “इन सब्र झगड़ों का श्रन्त भारत के 
विभाजन से ही हो सकता है - एक हिन्दुस्तान और दूसरा पाकिस्तान |” 

इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि ऐटली की घोषणा से मुस्लिम 
लीग में आसमन्तोष रहा | 


ता० २४-२६ फरवरी को लार्ड समा में, भारत पर बिबाद हुआ 
जिसमें प्ि० ऐडली की घोषणा की गहरी आलोचना की गई । इसका 
जवाब देते हुए; भारत मंत्री लार्ड पेथिक लारेन्स ने कह्दा किल्‍+ “यदि 
दम और आगे बढ़े तो इमें मारतबर्ष की भिन्न-भिन्न प्रार्यियों की सद- 
इनछा और सइयोग पर विश्वास करना ही चाहिये। यदि हम ऐसा 
नहीं करते तो इसका मतलब हुआ कि इमें फिर सारे मारतवर्ष में पढिसे 
की तरह ही गिरफ्तारियाँ, सजायें वे प्िना सजा दिये नजर, बन्दी आदि 
का उस संस्था से सामना करना पड़ेगा जो ज्यादा से. ज्यादा लोगों की 
भारत में मानी हुई संस्था हे ।” ह ह 

४हुमें विश्वस्त सूत्रों स्रे जो पता चला है उससे यह स्पष्ट हो चुका 
है कि हम भारतवर्ष में श्रव १६४८ से आगे अपना आधिपत्य कायझ 
नहीं रख सकते ।” 


( शे१३१ ) 


“जैं यहाँ परिडत नेहरू के सभी प्रेस-वक्तब्यों को उद्ब्त नहीं 
कर सकता पर इतना अबश्य कहूँगा कि वे सभी वक्तव्य उत्साह-प्रद 
एबं स्वागत के योग्य हैं |” े 

“ऐटिली के घोषणा पत्र को सावधानी से पढ़ने के बाद्ध भी यदि 
मुस्लिमलीग समझती है कि उसे पाकिस्तान मिल्ल जायेगा तो इसमें मुमे. 
बहुत ही आश्चर्य होगा ।” 


लाई सभा की भारत विषयक बहस पर एक नजर--- 


इस महान उलके हुए समय में एथ्ली के माषण को गौर से पढ़ने 
पर यह्द स्पष्ट हों जाता है कि अंग्रे ज मारत से जाने को तो तैयार हैं, पर 
उस हर तरह विभाजित करके ही जाना चाहते हैं। अब यह कार्य भार- 
तीयों का है कि वे इस उलके हुए समय को देखकर अपने देश-प्रे म का 
परिचय देते हुए इस विभाजन को यथाशक्ति रोकने की चेष्टा करें । 
वास्तव में यह भारतीयों का द्वी कारगर है कि वे चाहें तो अंग्रेजों का 
भारत से गमन निर्विष्न मी हो सकता है | एटली मे यह तो कह दिया 
कि वे जन १९४८ में भारत छोड़ देंगे पर यह दुर्भाग्य की बात है कि 
उन्होंने यह नहीं कहा कि इस बीच के ससब में उनके शान्ति से चले 
जाने के लिये उन्होंने किन उपायों का सदह्यारा लिया है | 

लार्ड पेथिक लारेग्स ने लार्डसभा में -जो भमापण दिया है बह 
ब्रिटिश सांम्राज्यवाद की करारी हार का प्रतीक है | मिं० कैसी ने कहा 
या कि ' इस समय अंग्रेज मारत में बिना शक्ति के शासन कर रहे हैं 
और थे अत्र उस शक्ति को किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते । इसलिए 
उन्हें अब अपनी शक्ति के मोह को त्याग ही देना चाहिये [पर 
यह सच नहीं है। उन्हें शक्ति तो लाजिमी तौर पर छोड़ना ही है पर 
शररतें थोड़े दी छोड़ना है । वे बराबर अपनी चालों का , उपयोग किये 
जा रहे हैं| इम ऐसा कभी भी मानने को तैयार . नहीं कि उन्होंने जो 
वक्तव्य दिये वे सभी ईमानदारी से भारत-परित्याग करने के विषय मे 


(7१५) 


सच्चाई के य्तीक हैं । भारतीपों ने उनके चक्तव्यों का सहज इसलिये 
स्वागत किया है कि वे भारत छोड़ रहें हैं। टेम्बलवुड् ने लाई सभा में 
अल्प-संख्यकों, सिविल सरबविस, व्यवस्था आदि का जिक्र करके 
भारतीयों को अयभीत करसले की चेष्शा की है। उन्होंने रियासतों 
के भविष्य, दलित धर्गा के हितों, विभाजन आदि पर थी काफी 
विष हगला है | लेकिन टैम्बनवुड इमसे अच्छा और कोई वक्तव्य दे 
ही नहीं सकते थे | वे ऐसे स॒कावों का स्वप्न मी कभी नहीं देख पाते जो 
भारतीों को स्वीकृत हो सके | यद्यपि घापणा में अंग्रेजों ने भारत के 
विभाजन का खुला बिरोध किया है पर कुसकी शरारतों से साफ जाहिर है 
कि वे उसके टुकड़े करने पर तुले हैं| अत्र यह भारतीयों की अकल की 
परीक्षा का समय है| उन्हें अंग्रेजों द्वारा दिये गये विष के घड़े को 
अमृत में बदल कर बता देना है | जत्र अंग्रेजों ने भारतीयों की मुख्य 
मांग --स्वतन्ता--को स्वीकार कर लिया है तो हमें साहम के साथ 
उनकी अन्य शरारतों को नष्ट करते रहने के लिये तत्पर रहना चाहिये | 
लाड सैम्यूअल ने कई देशों के उदाहरण देकर यह बताने की चेष्टा 
की है कि भारतीयों को स्वतन्त्रता प्रदान करके स्या वे रक्तपात कराना 
चाहते हैं ? हम लाड सैम्यूअल से कहना चाहते हैं कि भारत का एक 
मात्र हित “संघ” निर्माण में हे, उसके विभाजन आदि में नहीं | यदि 
यह नहीं ही सका तो सैम्यूअल साहब को जान लेना चाहिये कि ऐसा 
उनके द्वारा लीग को हर तरह बढ़ावा देने के कारण ही न हो सकेगा | 

लाड पेथिक ह्ारेन्त के वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण बात यह थी 
कि वे यह देखना चाहते हैं कि एटली ने जिस उद्देश्य 'से २० फरवरी 
की धोषणशा की है, उस उद्दे श्य में उन्हें सपालता के कुछ आसार 
दिखाई देते ई या नहीं | दि उन्हें उसमें सफलता दिखाई मे देंगी ती 
फिर वे दूसरे मांग के अनुसरण को चेष्टा करेंगे। थे चाहे चिस मार्ग 
का भविष्य में अनुसरण करें पर हमें आशा है वे “भारत छोड़ो" 
प्रस्ताव को ही रह कर देने की काशिश नहीं करेंगे। महात्मा 


( १३३ )) 


गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू मे २० फरवरी की कोषणा को 
भारतीय प्रधान दलों मे पत्नी कराने का अन्तिम अवसर समझकर 
स्वीकार की है | पर अब की बार सहयोग के मार्ग में पहिला कदम 
बढ़ाने का कार्य मुस्लिमलीग का है | हमें आशा है कि इस 
घोषणा को मुश्लिमलीग संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के सैक्ेटरी आफ 
स्टंट जनरल मार्शल के वक्तव्य की भावना के अनुरूप' ही ग्रहण 
करेंगी । आन्तरिक कगड़ों से मारत की हानि है और विभाजन के 
झअसंख्य आपत्तियों का सामना अवश्याभावी है। लेकिन इन सत्र बातों 
के वाबजूद इमारा तो ला्ड समा के अनुदार दक्ष से यही कहना है कि 
भारत के तप्ताम पार्थियों ने उनके भारत छोड़ने के निश्चय का स्वागत 
किया है। शिन्‍ना साहतब ने उक्त घोपणा पर अभी तक अपना कोई की 
ब्रक्तव्य नहीं दिया है बल्कि वे झमी भी. पाकिस्तान और पाकिस्तानी 
राष्ट्र में श्रल्पसंख्यकों के संरक्षुणु के ही टोल पीट रहे हैं | परन्तु सारे 
भारतवर्ष की सामुहिक राय एक स्वर में “भारत छोड़ो” के ही पक्ष में है। 
ऐडली के वक्तव्य में “भारत छोड़ी ” का ब्र्थ, “भारत से ब्रिटिश 
फौजों का हटाया जाना” किया गया है। भारतीय उनके इस अर्थ का 
स्वागत करते हुए. स्पष्ट कह देना चाइते' हैं कि वे सफलता पूर्वक रन 
न हो सकने के अमाव से किसी भी मार्ग को अपनायें, हमें उसमें कोई 
एतराज नहीं, वर उनका यहाँ से जामा पूर्ण और अन्तिम ही होना 
बाहिये। अपनी घोपणा में एटली ने भारत छोड़ने की प्रणाली का 
स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, इसी से इस शंका का जन्‍्प दोता है कि 
कहीं; अंग जो का इरादा इस दरवाडे से निकलकर पीछे के दरवाजे से 
फिर से घुस आने का वो नहीं हे ! हम एटली के इशदे को फैंस जान 
सकते हैं, तोकिन साम्नाज्यनाद को प्रकृति को तो खूब जानते हैं । उस नाते 
से हमारा कहना यही है कि इसमें इर बक्त आने बाली प्रस्येक सकावद 
का सामना करने को तैयार रहता चाहिये। हमे आनना चाहिये कि 
हमारे ऊपर जबरदस्त किमोदारी पढ़ने वाली है। केकिन स्वतंत्रता के 
४ ! ह 


( ११४ ) 


आगे जमिम्सेंदारियों का मूल्य मगशय ही होता है| हो सकता है कि 
बरसों हम एक न हों, हो सकता है कि देश रक्तपात से सराबोर हो 
जाय, दो सकता है कि हमे मोर मुस्तीन्तों का सामना करना पड़े, यह भी 
हो सकता है इमारे दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जायें लेकिन अन्त 
में मारतीयों को स्वतंत्र ही होना हे, उन्हें एक होना है, सम्मिलित होना 
है | इसे न तो लीग ही रोक सकती है ओर न ब्रिटेन का अनुदार दल । 
“घर स्टैफर्ड क्रिप्स के शब्दों में समय मिधोरित कर 
देने से भारतीयों को अपने मतभेंदों को दूर करने का 
अबसर मिक्केगा । अत्र हम भारत के मामले में अत्यन्त ही 
विषम और अन्तिम स्थिति में पहुँच चुके हैं। श्रत्र दें अपने 
कार्य को अपने देश, मारत तथा शेष विश्व के सामने परिणाम 
देखने की जोखम उठानी ही चाहिये। हमे अपने मतभेद अब उन 
यी के करने से रोक नहीं सकते, जिनको हम न्यायोचित मानते हैं | इस 
उलके हुए समय मे हमें अपने देश घासियों श्र मारत को यह नई 
दिखाना है कि हम निर्णन-बुद्धि में पिछड़े हुए हैँ। इसमें पूर्ण विश्वास 
है कि यदि भारत की तमाम पार्टियोँ अपने भेदभाव को भुल्लाकर 
सहयोग से कार्य करें तो वे अवश्य ही दमारे भारत छोड़ने को विशि 
तक एक निर्णय पर पहुँच सकती हैं। हमारी, भारत वर्ष से भावी मैत्री , 
का बास्तविक शाथार दोनों के पारस्पश्कि सहयोग में हो सन्निद्दित है |?! 
व मार्च की कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक में तीन भदत्वपूर्णा 
प्रस्ताव पास हुए. | कार्य-समिति ने एटली की २० फरवरी की घोषणा 
पर संतोष प्रगट करते हुए. कहा कि “कार्य-समिति उक्त घोषणा का 
स्वागत करती है कि ब्रिटिश सरकार का निश्चित इरादा है कि जून 
१६७८ तक भारत को सत्ता साँप दी जाय और इस इरशादे को कार्य 
रूप में परिणत करने के लिये वह पहिले से कदम उठाना चाहती है। 
सत्ता हस्तान्तर करने के कार्य को सुगम बनाने के लिये यह आवश्यक 
है कि व्यवहारत: अन्तकॉलीम सरकार को एक औपनियेंषिक सरकाद 


ना 

न्ख् 
ज्भ्डो 
री 


साता जाय और सरकारो कमेचारियों तथा शासन-व्यवस्था पर उसका 
प्रभाव पूर्णा नियन्त्रण रह तथा बायसराय और गवर्नर जनरल सरकार के 
वेधानिक प्रधान के रूप से कार्य करें| केन्द्रीय सरकार को अबश्य ही 
ऐस मन्त्रिमणडल्ल के रूप में काय करना चाहिये जिभको पूर्ण सस्ता 
तथा जिम्मेदारी प्राप्त हो | अन्य कोई व्यवस्था अ्रच्छी सरकार के असंगत 
है और सं».मण काल में जो राजनीतिक तथा आशिक संकों से 
भरा है, ऐसी व्यवस्था खतरनाक भी है ।”” 

“कांग्रे स ब्रिथिश-मंत्रि-मणडल मिशन की १६ मई १०छ६ ई० को 
योजना को स्वीकार कर चुकी है ओर ब्रिटिश मंत्रिमरठल ने दिसस्वर 
१६४६ ई० में इस योजना का जो भाष्य किया उसे भी कांग्रेस स्वीकार 
कर चुकी है | इसके अनुसार विधान परिषद कार्य कर रही है और अपना 
कार्य जारी रखने के लिये उसने विभिन्न समितियाँ बनाई हैं| अप इस 
कार्य को जल्दी पूरा करना और भी जरूरो हो गया है ताकि एक 
भारतीय संघ और उसकी इकाइयों के लिये विधान अंतिम रूप मे 
तैयार हो जाय और सत्ता के अन्तिम हस्तान्तर को सुगम बनाने के 
लिये इस विधान को उपयुक्त समय के भीतर कार्यान्बित किया 
जाना चाहिये ।*' 

धविधान-परिपद में सम्मिलित होने के लिये कई रियासतों ने. 
ज्ञी निश्चय किया है, कार्य सम्तिति उसका स्वागत करती है और 
आशा करती है कि भारतीय संघ का विधान बनाने के इस कार्य में 
सब रियासतों तथा उनकी जनता को पर्याप्त प्रतिनिषित्त प्राप्त होगा । 
लीग के जो प्रतिनिधि व्रियान-परिषद के सदस्य चुने गये हैँ उससे इस 
ऐतिहासिक कार्य में शामिल होने के लिये कार्य-समिति फिर अपील 
करती े | 
४ विधान-परियटय का कार्य प्रध्ानतवा स्वेच्छा कार्य है। कार्य 
सपूति ने कई बोर कद्मा' है कि भारत के लिये विधान बनाने में कोई 
जबरदस्ती नहीं होना चाहिये और न हो सकती है | जोर जमरदस्ती या 


( शृशृं६ ) 


मजधूर किये जाने के डर से ही अविश्वास, शंका तथा संघधर्भ का जम्प 
होता है | गदि यह सथ मिथ जाय--जैसा कि बह अवश्य सिटेमा--- 
तो सब्र जातियी के अधिकारों की रद्ा के लिये तथा सबको समान 
झबसर प्रदान करने के लिये भारत का भविष्य निर्धारित करना 
आसान होगा | यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विधान-परिषद द्वारा 
निर्मित विधान केवल उस क्षेत्रों पर लागू होगा जो उसे स्वीकार 
करते हैं | यह ध्यान में रखना चाहिये कि कोई प्रान्त का भाग जो 
व्रिधान को स्वीकार करता है और संघ से सम्मिलित होना 
चाहता है, वैसा करने से रोका नहीं जा सकता। अवश्य फ्रिसी भी 
रूप में कोई जबरदस्ती नहीं की ज! सकती | जनता स्वयं अपना 
भविष्य निर्धारित करेगी। अधिकतम, सात के साथ लोकतन्त्रीय 
निर्णय करने का यह शान्तिपूर्ण तथा सहयोभपूर्ण तरीका दी एक मात्र 
तरीका है |” ह 

“घूस समय जब कि अम्तिप्त निशुय करने हैं शोर भारत का भाषी 
विधान भारतीय हाथों और भारतीय दिमाग से बनना है, कार्य-समिति 
सब्र दल्ञों तथा बर्गों और आमतौर पर सब भारतीयों से द्वार्दिक अपील 
करती है कि वे हिंसा तथा जोर जबरदस्ती के तरीकों को स्थाग कर 
विधान निर्माण के कार्य में शान्तिपू्७०णं तथा जोक तन्न्रालाक ढंग से 
सहयोग दे । अब निशुय का समब आ गया है ओर उसे दं।ई श्री नई 
रोक सकता है । एक युग का अन्त सन्निकट है और नया शुग शीघ्र ही 


झारण्म होगा । झगड़े फसादों तथा घुगा को सूतकाल की बीती बातें 
समझकर अब इसमें चीरता से नवशुग के भिर्माण हे लग जाना 
साहिये | 


मुस्लिमलीग के प्रातनिवियों को निर्मनित करते ६० उक्त प्रस्ताव में. 
छापील की गई है $ --“मारत में शीघ्रतापूर्रक का परिकर्तत की ओर 
के जानेंबाली परिस्थितियों को ध्याज मे रखते हुए भारतीय अगता के 
लिये यह झानियाय ही गया है कि बह अपने को इस पर्चिर्तन के लिगे 


( १५१७ ) 


संयुक्त रूप से और सहयोग पूर्वक तेजी के साथ तैमार करें, भिससे 
उसे शास्तिपूर्वक और सबके लिये ल्ामज्ञनक रूप में कार्यानिवित किया 
ज्ञा भके | अतः कांग्रे स कार्म सम्तिति मुस्निमलीग को आसमन्त्रित करती 
है कि जा श्थिति उत्पस्न हो गई हैं उस पर बिचार करने झौर उसके 
इत का उपाय निकालने के लिये बढ कांग्रेस के ग्रतिनिश्चियों से ब्रात- 
चोत करने के लिये आपने प्रतिनिधि गियुक्त करे |”! 

सिखों तथा अन्य दलों के हितों पर कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव 
में विचार करते हुए कहा है कि “पसिस्व तथा अन्य समूहों के हिर्तो की 
जा के लिये की जाने वाली कार्रवाई में उनका सहयोग प्राम करने की 
दष्टि से धिव तया अन्य सम्बन्धित समूदों से सिकठ सम्पर्क रखेगी | * 

प्लान 4 तंगाल के विषय में वस्तुस्थिति पर गम्मीरतापूर्वक विचार 
करते हुए कार्य-समिति के अस्तावब में लिखा गया है कि--«“ पंजाब और 
बंगाल में अल्परंख्यक की समस्या तीज हो गयी हे । क्योंकि वहाँ बहुमत 
और अल्पतत लगभग अरातर हैं | यह अनुभथ कियरा' ज्ञाता है कि 
जप तक मुतलवमान प्रांतीय शासन चलाने के लिये कुरान के आदेशों 
से र्फूर्ति प्राप्त करते हुए एक धार्मिक दल के रूप में आवरण करेंगे 
तब तक दोनों में से एक पान्त भें भी स्थाी मंत्रि-्सश्दल नहीं बन 
सकता | यह मालूम हुआ है कि केन्द्रीय असेम्बली के बंगाल हिन्दू 
मदर्यों की एक बैठक हुई थी | उसमें उन्हें आजाद दिल्‍्द फौज के मेजर 
अनरन चैटनी और दिनद महासमा के श्री चटर्जी की सदस्यता भी प्रात 
थी | बँटक में यह ते किया गया कि अंगाल साम्प्रदायिक समस्या को 
हल करने का केवल एक उपाय उसका बाँट देना है। इमें भी यह रुख 

रण करते के लिए बाध्य होना पड़ा है क्योंकि बंगाल के लौगी मंत्रि- 

मण्दल में अह्पसंख्यक जाति का एक भी प्रतिनिधि नहीं है ।! 

कार्य समिति का पंजाब सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार है-- 

. “पंज्ञाव में, जो अभी तक इस छूत से बचा हुआ्ला था, छः सत्ताई 

पंढिले, लोकप्रिय मंत्रि-मंडल को, जिसपर वैधानिक तरीके से आक्रमण 


( १€(८ ) 


किया ही नहीं जा सकता था, दबाने और भंग करने के लिए कुछ 
उच्च सक्ताघारी व्यक्तियों के सहयोग से एक आंदोलन खड्ढी। किया गया, 
हसमें एक हद तक तो सफल्वता मिली और ऐसा मंत्रि-मंडल स्थापित 
करने का धयतन किया गया जिसमें उक्त आंदोलन का संचालन करन 
बाले दल की प्रभता हो | उसका तीजन्र विरोध हुआ झौर अधिकाबिक 
ओर व्यापक हिंसा उत्तका नतीजा हुआ । हत्या और अग्निकाणड के 
भीषण कृत्य हुये और अमृतसर तथा मुलतान भीपगुत्ता आर संहार 
के दृश्य बने |! 

“इन दुखद घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंसा और बल 
प्रयोग से पंजाब की समस्या का इल नहीं हो सकता, और अगरद्स्ती 
के बल्ल पर की गई कोई व्यवस्था टिक नहीं सकती | इसलिए कोई ऐसा 
गरता निकालना जरूरी है जिसमें कि कम से कम दबाव हो | इसलिए 
पंजाब को दो प्रान्तों में विभाजित करने की आवश्यकता द्वोंगी, जिसमे 
मुसलमानों की प्मुखता बाले भाग गेरमुसलमानों की प्रभुता बाल्ले 
भाग से अलग फिये ज्ञा सकें। कार्य-समिति इस हल का, जो सब्र 
सम्बन्धित जातियों के लिए लाभकर द्ोगा और जिससे एक दूसरे के 
बोच के ऋगड़े, भय और संशयों में कम्ती हो जायेगा, सिफारिश करती 
है | कार्य-तमिति पंजाब की जनता से वहाँ चल रहे दृत्याकांड', और 
पाशबिकता को बन्द करने, दुखद स्थिति का सामना करने और एँसा 
इल निकालने का निश्चय करने की जिसमें किसी प्रमुख समूह पर दशाव 
न पड़े, और जो झगड़े के कारण सफलता-पूर्वक दूर हो सके, अपील 
करती है |?” 

कांग्रेत कार्य-समिति के इस प्रस्ताव का भारत के तपाम प्रमुख 
राजनीतिशों एवं सम्बन्धित विदेशी राजनीतिश्ञों ने स्वागत किया | 

१६ गार्च को इंग्लेणड से लौटने के साथ ही करांची में सर सर्व पन्ली 
राधाकृष्णन ने बताया कि ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा अंसन्दिग्ध है कि 
योग्य भारतीयों के ह्वाथ में सत्ता सौंप दी जाय । ब्रिटेन की एक मात्र इच्छा 


( १९६ ) 


है कि भारत स्वतंत्र तथा संयुक्त ही रहे और उम्तका ब्रिटेन के सा 
मैत्री पूर्ण धम्बन्ध रहें | यद्यपि एटली ने कहा है. कि मजदूर सरकार 
जुन १६४८ तक मारत के हाथों में सप्ता सौँथ देगी किम्तु व्यवद्यरिक्त 
रूप से भारत ख्तंत्र हो चुका हे | ब्रिटिश सरकार ते स्पष्ट शब्दों में 
कहा है कि उनकी नवीनतम घोषणा में पाकिस्तान के लिए कोई भी 
गुंजायश नहीं है, और किसी मी रूप में सत्ता अशांति एबं श्रगब्कता 
भड़काने! वालों का नहीं सौंपी जायगी । श्रत्र अ्रंग्रेजों ने अपने को इस 
विचार का आदी बना लिया हे कि भारत ब्रिशिश-राध्ट्ररमशइल को 
छोड़ सकता है| वे भारत पर प्रसुत्त कायम नहीं रखना चाहते बल्कि 
उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवद्यारिक सम्बन्ध रखना चाहते हैं |” 
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शर्त जज ४ - चखज+-ल- 


छू एखाखत्ता का करने 


भारतीय-विवास-परिपद के प्रथम अधिवेशन में देशी शियामतों के 
प्रतिनिधियों से बातचीत चलाने के उदँ श्प से जो रियासती समझौता 
समिति ( २७//७कांआत॥ए (00७ ) का निर्माण हुआ था 
उसके फल -स्वरूप अनबरों के आखिरी हफ्ते भ॑ नरेख-मणदल हे तथा 
मन्जियों की सम्मिलित बैंठके हुई श्रीर उम्रमें नरेख-मशइल की वैध 
सिक परामशंदात्री समिति ने विधान-परिषद की समझौता सम्तिति से 
बातचीत सम्बन्धी ससोदा तैयार कर लिया । मसौदे में परशमशणात्री 
समिति को निम्न अधिकार प्रदान किये गये हें--- 
१--रियासतों द्वारा नियुक्त की जाने बाली ममभोता भ्रमिति को ही 
रियासतों की ओर से बातचीत करने का अधिकार रहे | 
२---विधान-परिषद में विभिन्न रित्रासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 
नियुक्त करना र्यासतों का ही इक है | 
३--प्रत्येक रियासत के विधान तथा सीमा के सम्बन्ध में विधान-परिपद 
को कोई अधिकार नहीं रहेगा । 


छब्नमेसमौता समिति के अधिकार का ज्ञेत्र व्िधान-परिषद द्वारा 
निर्मारित चैत्र स अधिक है | 


मसविदे में यह भी कहा गया है कि भारतीय नरेश देश की 
स्वाधीनता के आधार पर भारत के लिए भावी विधान बनाने में सहयोग 
देने के लिये तैयार हैं, किन्तु विधान-परिप्रद में रियासर्तों के प्रतिनिधि 
अत्रशः ब्रिटिश मंत्रि-मंइल के वक्तव्य के आधार पर ही महयोग 
करेंगे, इसमे भारतीय रियासतें कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती । भावी 
भारतीय संघ म॑ रियासतों के सम्मिलित होने के सम्पन्ध में रियासतों से 
अलग-अलग समझीता करना द्वोगा जैसा कि ब्रिटिश मंत्रि-पणछल की 
योजना भें है। रियासते इस बात के लिए. कभी भी तेबार नहीं होंगी कि 
संब के अधिकार ब्रिटिश बोजना में बताये गये अधिकार की अपेक्षा 
बढ़ाये जाये । 
नरेम्द्र-मणडल का प्रस्ताव---नरेन्द्र-मणदल ने भारत की 
वैधानिक समधया के बारे में जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, बहू उनको 
आंत सावधानी का परिचायक है | इस श्रस्ताव से मन तो इस बात का 
पता चलता दे कि रियासतें ल्ोीकतन्त्री थरारत के साथ अपना मेल 
बैठाने के लिये अपन शासन-तन्तरों में क्या परिवतन करने को तैयार 
ओर ने भारत के भावी विधान में सम्बन्ध में विधान-पःरंणद के 
निश्चयों से अपने को बॉबने को तैयार हैं, हालाँकि मन्त्रि-मिशन की 
योजना के अनुसार रियासता प्तिनिधि उसमें भाग लेंगे। नरेशों ने 
यह दाम किया है कि विधान-परिषद द्वारा नियुक्त समझोता समिति 
से रियासतों की ओर से चर्चा करने का एक माच अधिकार राजाशों द्वारा 
नियुक्त समझौता समिति को ही है | रियासती जनता के ग्रतिमिधियों 
ने राजाओं के इस दावे. से इन्कार.कर दिया है और यह स्पष्ट कह दिया 
है कि उनके परासश खिये बिना जो भी निर्णय किये ज्ञायेगे, वे रिया- 
सती भनता के लिये अनिवार्य नहीं होंगे । यह अद्न्त ही खेद का 
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बपय है कि सममोता-समरिति की नियुक्ति करने में राजाओं ने रियासती 
जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग लेमा आवश्यक नहीं समका । चारों 
औझोर से जो परिवतेन हो रहे हैँ उनको मममते-बुकते हुए भी रियासर्त 
जनता के ध्रति शाजाशों के दृष्टिकोग में अ्रभी तक कोई भौलिक परिवर्तन 
नहीं हुआ है और ने उसकी आकांज्षाओं के प्रति उपेक्षा-साव प्रदर्शित 
कर रहे हैं| अपनी इस जपेक्षा द्वारा गजा जोग रियासती जनता को 
यहें कहने के लिये बाध्य कर रहे हैं कि अकेले राजा रियासतों की प्रति- 
निधित्व नहीं करते | राजाओं को यद् समझने की आवश्यकता है कि 
इस प्रजातस्त्री जमाने में राजा नामबारी चन्द मुट्ठी भर व्यक्तियों को 
रियासतों के नाम पर सत्र कुछु करने का झधिकार नहीं हो सकता 
ओर ग्यासतों की दर करोड़ जनता की आवाज की उपेक्षा नहीं को भा 
सकती जो कि रियासतों का अनिवार्य और झावश्यक अंग है | शझाश्रों 
ने भारतवर्ष का सर्व-सम्धत विधान बनाने और प्रस्तावत भारतीय-संघ 
की स्थापना मे अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने, का 
आश्वासन दिया है । जो लोग इस समय विवान-परिषद के काम में 
योग दे रहे हैं, उनकी कोशिश यही है कि समी दलों के सहयोग से 
भारत का भावी विधाम बंनासा जाय। किस भारतीय-विधान-परिप्रद 
को तो याद किनन्‍्दहीं उमित अथवा अ्रनुचित कारणों से किसी दल विशेष 
का सहयोग ने मिल्ले तो भी प्रम्नि-भिशन की योजना द्वारा निर्मारित 
 कॉर्य-पद्धति के अनुसार विधान बनाना द्वोगा | गाजाओं ने अपने प्रस्ताव 
में उन बातों की भी चर्चा को हे जिनको वें मंत्रि-मिशन की योजना के . 
खभिवारय अंग समझते हैं। पर अमी तो विधान-परिषेद की संग्रकौता 
समिति और रियासती समझौता समिति को केवल यह ते करना है कि 
रियासनों के लिए विधान-परिणद में ज्ञो १३ स्थान निर्दिष्ठ किये गये 
हैं उनका शिवासलों के बीच श्ापस में प्रट्वारा किस प्रकार हो और 
ये श्थासती असिनिधि विधाग यरिपद में किस तरीके से भेजे जाये |. 
रियासती अतिनिश्नि अत्र विधान-परिधद में शाथित हो जगेंगे झग समय 
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यह भी विचार करना आवश्यक होगा कि कोन-कौन ,से अधिकार 
पारताय संघ के हाथ मे रहने चादिय | 

भजा लोग न केबल अपने मौजूदा अधिकारों को अ्रन्वुणण रखने 
के लिए, व्यभ्र हैं, बल्कि राजमैतिक परिवर्तनों का लाभ उठाकर झपनी 
सत्ता के क्षेत्र को और भी विस्तृत कर लेने की चेष्टा कर रहे हैं। आज 
तो वे बटिश सार्वभौम सत्ता के पूर्णतया अधीनस्थ हैं, किन्तु उसके हट 
जाने के बाद पूर्णतया स्वतंत्र और स्वच्छुन्द हो जाना चाइते हैं| ने यह 
अपना भी कर रहे हैं कि उनकी इच्छा दे तो वे सारतीय संघ में शामिल 
हों और इच्छा हो तो उससे ब्ित्वकुल अलग और स्वतंत्र रहें | राजाश्रों 
का यह भी कहना है कि जब तक विधान का सारा चित्र उनके सामने 
नहीं आजायेगा, तत्र तक वे भारतीय-संघ में शामिल होने के बारे में 
कोश निर्णय नहीं करेंगे और हर छोटी बड़ी रियासत अलग-अलग तौर 
उ्र भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय करेगी । राजाओं के इस 
निर्णय को बिधान-परिपद मुश्किल भ॒ दी स्वीकार कर सकेगी | जो 
श्यिासतें मंत्रि-भिशन की योजना के आधार पर मूलमूत सिद्धान्तों को 
स्वीकार करके विधान-परिषद में अपना प्रतिनिधि मेजती हैं, साधारण 
बिचेक तो यही कहता हू कि उन रियासतों को विधान-परिषढ हरा 
बनाया हुआ विधान सान्‍्य होना चाहिये। अवश्य ही बहू विधान उस 
ग्रोजना के आधार भूत सिद्धान्तों के असुसार होगा और यहिि छससें 
कुछ देश फर हुआ तो वह श्रापस की राय से ही द्वोगा। यदि शियासते 
विधान-परिपद के निर्ण्यों को मानने या न मानने के लिए. ध्वतंत्र 
ग्हती हैं तो उनके प्रतिनिधियों का विधान-परिषद्‌ में शरोक होना श्र्थ- 
शून्य हो जाता है | राजा लोग यदि भारत की स्वतंत्रता में सचसुच्च सहा- 
बक होना चाहते हैं तो उन्हें अपने सहयोग को अनावश्क प्रतिबन्धों मे 
नहीं जकड़ सेना चाहिये | रियासतों के भीतर श्रान्तरिक सुधार जारी 
करने के प्रश्न को भी शाजाश्ों को अपना निजी सामज्ा बनाकर नहीं 
रखना होगा | आत्तरिक सुधारों का प्रश्न रियासती जनता की दृष्टि से 
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तो जरूरी है ही, शेष भारत की दृष्ट से भा जरूरो है। जब गे सेध 
भारत के साथ एक राजनोतिक सूत्र स॑ आजद्ध दान जा रहे हैं दा उन्दे 
इस सम्बन्ध में उसकी भावनाओं शोर इच्छाओं का आदर शो 
साथ समझौता करना ही होगा। 

ता० झ, हे वे १० फरवरी की विधान-परिपद तथा नरेशों ऊ॑ 
समझौता समितियों के प्रतिनिधियों की बैठकें हुई । इन बैठकों में दोनों 
समितियों ने एक दूसरे की स्थिति समझने का प्रयत्न किया | फलस्वरूप 
१० फरवरी को दोनों समितियों में रियासतों के विधान-सभा से शामिल्र 
होने के प्रश्न पर समझौता दे। गया। नवात्र भोपाल चातलर नरेब्द्र- 
मगइल व पं० जवादहरलाब नेहरः ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करते 
हुए कहा कि--नरेन्द्र-मण्डल द्वारा नियुक्त रियासतों की वार्ता समाते 
आर विधान-परिषद की वर्ता-समिति के बीच शनिवार और रविवार की 
बैठक हुई । बहस के दौरान में मंत्रि-मिशन का १६ सई क| वक्तव्य, 
विधान-परियद के प्रस्ताव और राजाशों की कान्फरेन्स दशा स्वीकृत 
किये गय्ये प्रस्तावों पर चर्चा हुई। हम एक आम समभौते पर पहुँच 
गये जिसके आधार पर विवान-परिपद थे रियासतों के प्रतिभिधित्व पर 
विचार हुआ | तदनुसार विधान-परिषद्‌ और नरेन्द्र-मशबल , के 
मंत्रियों स॑ रियासतों के लिये नियत ६४ सीटों के बंटवारे के विषय में 
तफसील तैयार करने और उन्हें दोनों समितियों को अ्गज्ञी बेठक में 
पेश करने की कहा गया | आगामी चैठक £ मार्च की दोगी |” 

साथ ही विधान-परिषद के मंत्री ने भी इस आशय का वक्तब्य 
प्रकाशित किया कि “विधान-परिपद द्वारा निशुक्त रियागती वार्वा-समित्ति 
आज बड़ींदा के दीवान सर अजनद्र लाल मित्तर से मिल्ली और यह तें ' 
हुआ कि सभा में तीन प्रतिनिधि होंगे। यह भी निश्चय हुआ कि ये 
सीनों प्रतिनिधि अनुपातिक अतिनिधित्व के सिद्धान्त पर राज्य बारा- 
सभा द्वारा ही चुने जायेंगे और केवल विदरश्यित तय गैर सरकारी माम- 
जद सदस्य ही उसमें मत देंगे। सरकारी नामजद सदरव राय नहीं देंगे।” 





( शएश४ ) 


इसके बाद कौंसिल गबन में दोनों समितियों की संयुक्त बैठक हुई 

नवातब्र भोपाल ने एक वक्तव्य पढ़ा जिससे नाराज दीकश विधान-प्रिषद 
की वार्ता-सभिति उस बैठक से हट जाने को वैगार है। गई, पर मद्दाराण 
पणथ्याला ने स्थिति को विपमतर होने से बचा लिया | उन्होंने परशिदद 
नेहरू से जो प्रश्न किये और नेहरू जी ने जो उत्तर दिये वे महाराजाओं 
को सन्तोषप्रद लगे । नवाब भोपाल, सर सी० पी० रामा स्वामी ऐेड्यर 
और सर रामास्वासी सुदालियर ही उन उत्तरों से सन्लुष्ट नहीं द्ुए | 
नबाब भोपाल व पोलिटिकल डिपार्टमेंट ने जो परइयन्त्र रच रफा था 
बह पतियाला, बीकानेर, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर ब उदयपुर के 
महाराजाओं के देशभक्तिपूर्ण रुख व सर मिर्जा इस्लाम के मार्ग- 
प्रदर्शन व नेक सल्लाह के कारण विफल हो गया । नवाब मोपाल ने 
शेड़ा अटकाया था कि जब तक श६ जनवरी का राजाओं का भ्रस्ताव 
पं७ नेहरू नहीं स्वीकार कर लेते तब तक कीई भी चर्चा नहीं हो सकती | 
पं० नेहरु: के यह उत्तर देने पर कि विधान-परिषद की बार्ता-सांमति को 
देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के बेंट्यारे और चुनाव के अलावा और 
किसी बात पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है, तथा जिटिश भारत के 
अतिनिधियों के साक-सलाफ यह कहे देसे पर कि अगर राजा लोग विधान 
परिषद में नहीं आयेंगे तो विधान-परिपद्‌ संघ और प्राम्तीय वितान 
बना ज्लेगी और ब्रिटिश सत्ता के इट बाने के आद राजाशं को अपनी 
सीमा के भीतर और बाहर तीज विरोध का सामना करते रहना पढ़ेसा । 
नवाब सोपाल तथा अमल्तुष्ट लाएों का रुण द्वांला पढ़े गया । 


इसके बाद तमाम देशद्वितैपों नरेश बीकानेर को कोठी पर एकत्रित 
हुए. और सभी ने यह तय किया कि नवाब सोपाल यदि २६ जनवरी 
के प्रस्ताव पर डठे रहेंगे तो सभी राजा इस्तोफा दे देँगे। नवाच सोपाल 
ने अपनी स्थिति तिगइ़ती देखकर अपना मस्ताव वापस के लिया । 
इसके बाद फिर नरेन्क्र-मण्डल की बैठक हुई पर उपें किसी ने भी 


दि 


( ९शछ ) 
यह प्रश्न नहीं उठाया कि बड़ौदा ने विदान-परिषद के साथ अलग 
ही समभोता कैसे कर लिया ? 

४८ फरवरी को बड़ीदा के दीवाग सर उविजेद्चलाल मित्तर ने 
प्रेंस कान्फरेन्स में बक्तव्य देते हुए. कहा कि-- “२१६ जनवरी के नरेंस्द्र- 
मण्डल के प्रध्ताव के प्रकाशित होने पर राजाओं के औचित्य के दावे 
के बारे में विवाद उठ खड़ा हुआ | कांग्रेस का रख यह था कि 
समझौता सप्रितियों का काम रियाध्षों के प्रतिनि्चित्व का तरीका ते 
करना और ६३ सीटों का बटवारा करना है । दिल्नी पहुँचने पर मैंने 
रियायतों का एक ऐसा मजबूत दल्य मी पाथा जो रियासती समझौता 
अमिति के अवरोधक रवैये इख्तयार करने की हाखत में बढ़ौदे के 
नेतृत्व का अनुसरण करने को तैयार था। मैने इस दल का उत्साह 
बढ़ाया और देश के इस निर्शायिक अवसर पर उनसे देश-भक्ति का 
परिचय, देने की अ्रपील को | मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि यह सम्रय 
देश की आजादी या गुलामी के विपय में निर्गय करते का है, राजाश्रों 
के अधिकारों या विशेषाधिकारों का सपत्र नहीं | इन रियासतों ने मेरी 
बात मान नी और नतीजा आपके सामने ही है। बड़ौदा के आगे 
बढ़ने के साथ ही उन्होंने उस घेरे को तोड़ दिया जो प्रतिक्रियाबादियों 
ने खड़ा कर रखा था । हमारी चर्चा पढ़ित नेहरू से इस बात पर हु 
कि आअल्य-संझ्पककों ओर पिछुड़ी हुईं जातियों को प्रतिनिधित्व मिल्के | 
पंडित नेहरू और परदार पटेल ने सुकाया कि घढ़ीदा की पारा न्त्मा 
में नामजदमी इन वर्गों के हित में ही की गई है, अतः यदि धारा-सभा 
के; निर्वाचित और गैर सरकारों नामचद सदस्य आयुवातिक अति- 
निधित्य, के आधार पर अधिनिधियों का चुनाव करें तो बह उद्देश्य 
सिद्ध हा जायेगा ओर उन्होंने जोर. दिया कि प्रतिनिधियों को पश्चन्दी 
खुनाव के तरोके से हो दी जाए दंग थी ही उद्श्य था कि 
'हुमारी समस्त जनता को ! शिकए[दि । नेहरू, और 
'करबार पटेल को बताया का सापक्याह ने मके हिदायत .. 






रा 


( #१६ ) 


दो है कि में स्वतंत्न सारत का विधान बनाने में बिधास-परिष्रद को 
घड़ायता प्रदान करूँ |! 

नरेशी में २६ जनवरी के प्रस्ताव पर जो मतभेद हुआ उसके 
लिये नवाक् भोपाल ने ता०१६ फरवरी को एक वक्तव्य दिया जिसमें 
उन्होंने बताया क्ि--“रियासतों की ओर के शुरू से आखिर तक: 
सभी निर्णय सर्वेसम्भति से हुए हैं और नरेंशों में किसी भो ओर से 
अलग होने की धमकी अ्रथवा किसी मूल सिद्धान्त पर कोई मतभेद 
होने की कोई ब्यत नहीं थी | रियासतों के रवैये की युक्तियुक्तता और 
उनके निर्णयों को सर्बसम्भत होने के कारण ही वे अपन मामले 
को इस रूप में आगे बढ़ा सके, जिन्हें वे अपने हिंत के लिये आब- 
श्यक समझते थे | लेकिन श्यासतें इस बात का दावा नहीं करती कि 
सारा अ्य अथवा उसका अधिकांश भाग उनका दढँ। रियासतों को 
मान्यता के विधय में भारतीय विधान-परिषद की वार्ता-समिति के प्रमुस्त्त 
वक्ता ने जो सन्तोपज्ञनक रवैया अहण किया, यदि बह न हुआ द्ोोता तो 
समझौता ते हो ही नहीं सकता था, यहाँ तक कि बातचीत अंग 
हू गई ह्वीती |! 

इसके बाद त्रावशकोर के दीवान सर पी० पी० रामास्वामी अध्यर 
ने ता० १७ फरवरी के अपने वक्तव्य में बताया कि-«“नरेन्द्र-मणइक्ष 
के अआांसलर के नेवृत्व में रियासतों तथा लीग के बीच, कॉग्रेंस का 
विराष करने के लिये गठब्न्धन हो रहा है। मुझे ऐसे किसी भी गठ- 
बन्धन की खबर नहीं है |! 

“दोनों वार्ता-समितियों की कार्रवाई की रिपोर्ट आंसलर को परशिडत 
नेहरू की क्पा से दी गई तथा यह बात उस बैठक मे बता दी गई थी 
जिससे सर मित्तर उपस्थित थे। यदि उसे प्रकाशित किया जाब तो 
उससे यह स्पष्ट हो जायेगा, जैसा नवाद भोपाल ने कहां है कि रिया- 
सत्तों ने जो झपना मन्तव्य प्रस्तुत किया है, उसके ग्रति कांग्रेस के 
उचित रखैये के द्वी कारण उनकी बात॒चात सफल दो सकी ।” 


( ए७ ) 


२० फरवरी का दक्षिण ( महाराष्ट्र । की रियासतों के समृह 
करण की योजना के सम्बन्ध गे राजाओं के प्रतिनिधियों और कांग्रेसी 
नेताओं के बीच सप॒कोता हो गया | योजना के मुख्य पहल्लू निःन 
प्रकार से हैं--- 

१-राजागण घोषित करें कि तम्पूर्ण सत्ता जनता के हाथों में है । 

२--विधान निर्मात्री सभा में प्रजा के प्रतिनिधियों की प्रमुग्बता 
हा । उनका चुनाव लाख पीछे दो सदस्यों के हिल्लाब से किया जाय | 
समा की सार्वमौम माना जाय । 

4-भांषा के आधार पर दो समूह बनें-.एक मद्दाराष्ट्र का, दूसरा 
कर्नाटक का | 

४--भाषा के आधार पर प्रान्तों की पुनरंचना होने पर थे राज्य 
अपनी-अपनी भाण के यान्‍्तों में मिन्क जाय॑ और उस समय राजाओं 
के हितों का उचित संरक्षुणु किया जाय | 

४--केवल राजाओं के ब्रोड का अध्यक्ष समूह का प्रतिनिधित्व 
करें और बढ़ी उस समूह का वैधानिक प्रमुख माना जाय | 

६--वही अध्यक्ष समूह के हाईकोर्ट के प्रधान न्‍्यायावीश कीः 
नियुक्ति करे । ह 

७--रज््यों की शासन साबन्धी और राजनीतिक मीमाएँ तोड़ 
दो जाय । | 

प्रध्वानित समूह की जनसंख्या लगभग १५ जाख ओर वार्पिक 
छझाय सवा करोड़ रुपयों का होगी । राजाओं के विशपाधिकारों का 
निर्गाय करने के |लये अखिल-भारतीय प्रजा-परिषद के अ्रध्यक्ष, कांगे स 
के प्रधानभन्त्री तथा दो राज-ग्रतिनिधियों की एक मध्यस्थ समिति बना 
दी ज्ञायगी | विधान-परिषद भें हरिजनों और मुसलमानों के लिये दो- 
दी स्थान सुरक्षित रख जायेंगे | ९७ | 

& सोचता को पंडित नेहरू व सरदार पटेल और डाक्टर पद्ममि 
सीताग्मया ने स्वीकार कर लिया है | 


( एईएप ) 


२७ फरवरी के प्रधान मम्त्री मि० एडली ने ज्ञोक सभा में शोपणा 
करते हुए रियासतों के सबिष्य के सम्बन्ध में जाहिर किया कि--गिया- 
सतों के बारे में ब्रियश सरकार अपना अधिकार और सार्वभौमता के 
कर्तव्य, प्रिटिश भारत की किसी सरकार को सौंपना नहीं चाहती । सार्वे- 
मौमता को सत्ता इस्तान्तरित करने से पूर्व समाप्त करने का इरादा नहीं 
३ै। इस बीच मे रियासतों के सम्बन्ध अलग-अलग पमभौते से स्थिर 
किये जायेगे | सम्राट की सरकार जिन्हें सत्ता सौंपेगी, उनसे अलग सम- 
करते करेगी |” 
भिटिश प्रधान मन्ची को धोपणा पर एक दइृष्टि---- 

प्रधान मन्‍त्री ने अपनी ताजी घोषणा द्वारा एक तारीख मुकरर कर 
दी है, जिसके भीतर ब्रिटिश भारत की शासन सत्ता अन्तिम रूप से जिश्मे- 
द्वार भारतीय हाथों में सौंप दी जायेगी | इस घोषणा में देशी राज्यों संबंधी 
ब्रिश्शि त्तकार की लीति को एक बार फिर दुराया गया है | ब्रिटिश मंत्रि 
मिशन ने अपने बक्तव्यों में यह साफ तौर पर कह दिया था कि ब्िदिश 
सरकार को देशां राज्यों पर जो सार्वभौम सत्ता प्रात है उसका नये 
बिज्ञान के श्राघार पर, मारत और इृग्शैणड . के बीच संधि दो जाने 
के बाद अन्त हो जायेगा । श्री एटली ने उसी बात को दुद्ृरते हुए. 
कहा है कि ब्रिटिश सरकार सार्वभीम सत्ता के अधिकारों और जिम्मे- 
दारियों को ब्रिटिश भारत की किसो सरकार को नहीं सौंपेमो । साथ ही 
शी एटली ने यह भी कद्दा है कि यद्यपि सता अन्तिम रूप से हस्तान्त- 
रिक करने के पढिलते सार्व भौम सा का अन्त नहां किया जायेगा, किंतु ' 
गीच के असे के लिए. अलग-अलग राज्यों और ब्रिदिश प्रकार के 
धम्बन्धों थे ग्रापती समझोर्ता द्वारा हेर फेर किया जा सकेसया | मिंटिश 
प्रधान मंत्री क्षी एटली ने स्ापनी ताबझ्ी घोषणा में देशी राज्यों के 
सम्बन्ध में एक यह नई बात कहीं है | 

यदि मोश्तीय स्थाचीनता वास्तव में होनी ही हैं वो प्रिश्शि सत्ता 
का केबल्ल ब्रिटिश मारत से हटना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि देशी 


( १५६ ) 


राज्यों पर से भी उसका शअ्रम्त होना चाहिये। तिटिश सरकार ने यह तो 
स्वीकार कर ही लिया है कि देशी राज्यों पर से ब्रिटेन का प्रशुत्व 
समाप्त द्दो जायेगा, किन्तु प्रश्न यह है कि क्या ब्रिटेस ब्रिथिश भारत में 
शासन सत्ता भारतीय द्वाथों में सौंपने के बाद भी देशी राज्यों के साथ 
सार्वभौमिकता के आधार पर न सही, अन्य किसी आधार पर भारत 
सरकार से पृथक अपने स्वतंत्र सम्बन्ध कायम रख सकेगा ! हमार 
खयाल है कि ब्रिटिश सरकार की ऐसी कोई कल्पना नहीं होगी | 
स्वतंत्र भारत की कोई भी केन्द्रीय सरकार किसी भी देशी राज्य को, 
चाहे बह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, किसी विदेशी राष्ट्र के साथ 
स्वतंत्र सम्बन्ध रखने की अनुमति नहीं दे सकती | यदि कोई 
राज्य यह कहने का दुस्साइस करे कि वह अब पूर्णतया स्वतंत्र हो गया 
है, इसलिए वह किसी विदेशी राष्ट्र के साथ स्वतंत्र सम्बन्ध रखने का 
अधिकारी है तो उसका यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता । देशी 
राज्यों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार किसी भी 
देशी शज्य को ऐसी स्वतंत्रता देकर सारे देश की सुरक्षा को खत्तरे में 
नहीं डाल सकती | ब्रिठेन का देशी राज्यों के साथ भविष्य में किसी 
प्रकार के स्वतंत्र सम्बन्ध कायम रखना भारत की स्वाधीनता की भावना 
के वियद्ध होगा, जिसका आदर करने के लिए ब्रिदेन बचनबद्ध को 
चुका है । 

यह मुख्यतः ब्रिटिश भारत की जनता के प्रयत्नों और संधर्षों का 
वरिणाम है कि न केवल ब्रिटिश मारत से बल्कि देशी राज्यों से भी 
ब्रिटिश शासन का अभिशाप दूर होने जा रहा है। देशी राज्यों की 
जनता के अलावा राजाओं को भी विदेशी सत्ता के हाथों कम अप- 
मानित होना नहीं पड़ा है। राजाओं को शआये दिम के अपमानों से 
मुक्ति मिलने पर देश की जनता का श्आाभारी होना चाहिये।. अवश्य 
ही तत्वत: छोटे-बड़े सभी देशी राज्य सार्वभौष सत्ता के अन्त होने के. 
साथ पूर्ण स्वतंत्र. हो जायेंगे। किन्तु यदि किसी देशी राज्य का शासक 

१४, ' ' 


( १३० ) 


इससे यह समझ बैठता है कि उसे स्वच्छुन्द आचरण करने की छूट 
मिल गई है, तो वह बड़ी गलती करेगा। यह सच दै कि ब्रिटिश 
घरकार सार्वेभौम सत्ता भारत की केन्द्रीय सरकाश को नहीं सौंप रही 
है किन्तु इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि वहन देश की 
प्रमुख राजनीतिक शक्ति होगी और इस नाते बस्तुतः उसे 
घथ्नाओं को प्रभावित करने की सत्ता प्राप्त होगी | जैसी कि 
ब्रिशिश मंत्रि-भिशन ने कह्यना की है यदि देशी राज्य स्वेच्छा- 
घूरवंक भारतीय संघ में शामिल न द्वोंगे तो किसी अन्य आधार 
पर अपने सम्बन्ध उन्हें स्थिर करने होंगे । भारतीय संत्र में देशी राज्य 
समानता के आधार पर हैं शामिल्न दो सकेंगे, किन्तु यदि ने ऐसा नहीं 
करते तो देश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के साथ श्रपेक्षाकृव छोटे 
दाज्यों के कैसे सम्बन्ध हो सकते हैं, इसकी कहपना की जा सकती है | 
देशी राज्यों को केन्द्रीय सरकार की सार्वमौमता स्व्रीकार करनी ही होगी। 
यह हो सकता है कि भावी केन्द्रोय सरकार आज की भांति अपने 
सर्वोपरि अधिकारों का मनमाना प्रयोग न करे। अतः ऐशी राज्यों 
को दो स्थितियों में से किसी एक का चुनाव कर लेना होगा, उनके 
लिये और शेष भारत के लिए बराबरी के आधार पर मारतीस संत्र 
में शामित होना हो श्ेयस्कर होगा। ब्रिटिश सत्ता के इस देश 
से जिंदा होने की निश्चित तारीख मुकरर हो चुकी है और अब्र देशी 
शज्यों को अपनी हिचकिचाइंट अथवा विल्म्बकारी नीति को छोड़े 
फर विधान-निर्माण के काम में तत्परता पूर्वक सहयोग देने के 
लिए. उद्यत हो जाना चाहिये। 


, सम्बन्ध निर्धारित करने में श्रन्त:कालीन सरकार का भी बिशेष भाग 
रहेगा। ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक विभाग देशी राज्यों में प्रतिक्रियां- 
वादी रवैया रखता रहा है और उसने देशी राज्यों की प्रगति में रोड़े 
झब्काये हैं। इस कारण देशी राज्यों की जनता को और श्रन्त/कालीन 


( १११ ) 


सरकार को भी राजनीतिक विभाग के प्रति व्यापक असन्तोष रहा है | 
यह आवश्यक है कि बीच के श्र्स में राजनीतिक विभाग, पर पर्याप्त 
अकुंश रखा जाय और अन्तःकात्ीन सरकार और देशी राज्यों को 
समान दिलचस्पी के मामले पारह्परिक सद्भावना और समभौते द्वारा 
नित्रण लेने दिये जाये | देशी राज्यों को यदि स्वतंत्र मारत में अपना 
उपयुक्त स्थान प्रहण करना हो तो अ्रपने श्रान्तरिक शासन-तंत्रों को 
अविलम्ब समयामुकूल लोकतंत्री रूप दे देना चाहिये । 


ता० १ मार्च से नरेशों व विधान-परिष्रद की वार्तासमितियों की 
बैठकें आरम्म हो गई | पहिले दिन नरेशों मे विधान-परिषद की वार्ता 
सम्रिति से इस आधार पर बिचार विनिमय किया कि विधान-परिषद्‌ 
में रियासतों के प्रतिनिधियों में से ० प्रतिशत जनता द्वारा .निर्बाखित 
हों। विधान-परिषद के प्रतिनिधियों ने यह प्रकट किया कि परिषद्‌ के 
लिये, प्रत्येक रियासती अ्तिनिधियों के लिएए चाहे उन्हें जनता था 
नरेशों ने नामजद किया हो, यह श्रावश्यक है. कि वे किसी ने किसी 
प्रकार के चुनाव द्वारा ही लिए जायें । 


कुछ नरेश इस पक्त में थे कि जनता द्वारा दो तिहाई प्रतिनिधि 
चुने जाये | इस पक्ष में तावणकोर, जयपुर व जोधपुर के नरेश है| 
इसके अलावा विधान निर्माचाओं का यह भी विचार है कि मावी 
भारतीय संघ में केवल २५-३० रियासतों की इकाइयाँ ही सम्बन्ध रख 
सकें | इसके लिए छोटी स्थासतों की गुटबन्दी करने की योजना पर 
पर बिचार जारी है । इन गुटों में सबसे बड़ा गुट गुजरात और कांठिया- 
बाड़ की रियासतों का होगा । श्रभुमानताः यक्त घुढ से विधान-परिषेद 
में १४ प्रतिनिधि लिए बायेंगे। 

वा० २ को नरेन्द्र-मएण्डल और विधान-परिषद की वार्तावमितियों 

के बीच यह समझौता हो गया कि विधान-सभा में रियासतों के जो 
प्रतिमिधि लिये जायेंगे उसमें से आधे वर्तमान धारा शमाओ्रं द्वारा 


( रैए२ ) 


चुने हुए या किसी अन्य विशेष निर्वाचन पद्धति द्वारा चुनकर ही 
मैजे जायेंगे । 

इसके श्रलावा विधान-सपा द्वारा नियुक्त भिन्न मिन्न उपसमितियों 
में रिय्रासती प्रतिनिधियों के शामिल किये जाने के सम्बन्ध में भी चर्चा 
चली, पर यह प्रस्ताव नरेन्द्र-मएइल को आम बैठक के लिये स्थगित 
कर दिया गया | 

१ ८ ४ बिध रिष्द में 

विधान-परिषद ओर रियाप्ततें--विधान-परिष्द में मुस्लिम- 
लीग के शामित्ष न होने से एक पत्षु इस बात के लिए प्रयक्षशील 
नजर आता है कि विधान-परिषद में और वर्ग भी शामिल न हों, जिमसे 
उसकी अप्रतिनिधिकता को डंके की चोट प्रत्िद्ध किया जा सके। 
भारतीय जरेशों की संस्था नरेन्द्र-सएइल की लगाम, दुर्भाग्यवश इस 
समय ऐसे ही एक शुट के दवाथ में है। यही कारण है कि विधान- 
परिषद्‌ में रियासती प्रतिनिधित्व के प्रश्व को इतना लम्बा लिंचते हुए, 
पा रहे हैं, तो भी इस बात के लिए हमें हर्ष है कि इस गिरे हुए जमाने 
में भी नरेस्द्र वर्ग भें एक अंश और संभवत। बजनदार अंश ऐसा है 
जो इस चाल से काफी वाकिफ है। गद्दी कारण है कि रियासतों का रख 
प्रास्म्म में अवरोधक होने पर भी क्रमशः रास्ते पर आा रहा है और 
अत्र यह निश्चित हो गया कि रियासती प्रतिनिधि विधवान-परिषद्‌ 
में शामिल होंगे और भारतीय शासन-विधान के विर्माण में बोगढाम 
देंगे । जिन राजाओं और दीवानों के कारण ऐसा हुआ उनकी सराहना 
शआावश्यक द्वी है | | 

बक्षौदा के रुख ने इस दिशा में आरंभिक और महत्वपूर्ण कार्य 
किया हे । तभी से दिशा परिवर्तन हुआ है और विष्न उत्पन्न करनेताले 
अंश के विष्न उपस्थित करते रहने के बावजूद इस विधान-परिप्रद्‌ तथा 
भरेन्द्र मशहल की वार्ता-सपम्तितियों का यह संयुक्त बक्तब्य पाते हैं कि 
विभिन्न रियात्ष्तों में स्थानों को विभाजन सम्बन्धी सिफारिशों पर वे 
सहमत हो गई हैं, जिसका मतलब हुआ कि विधान-परिषद में रियासती 


( शरैरे३े ) 


प्रतिनिधियों का आना श्रव संदेह के परे हो गया है। रहा यह कि वे 
प्रतिनिधि किस तरह निश्चित होंगे, इस बारे में यह निश्चय आशा 
से कम्र तो अवश्य ही है कि ४० प्रतिशत प्रतिनिधि रियासती धारा 
सभाश्रों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने हुये होंगे, परन्तु जैसी स्थिति 
है उसमे हमें इसे हल करना ही होगा | एक अंश द्वारा विधान-परिषद 
में सहयोग को अ्रनुस्साहित करने के साथ-साथ जब हम देखते हैं कि 
पहिले से ही मौजूद मुस्लिम-लीग के असहयोग में रियासतों का भी 
असहयोग मिल्ल जाय तो प्रतिगामी शक्तियों का पलड़ा भारी हो जायेगा, 
तब्र इस सौदे में थोड़ा कुक जाना ही रचनात्मक दृष्टि से बांछनीय है 
यह सन्तोष की बात है कि ऐसी स्थिति में भी यह आश्वासन हमें प्राप्त 
है कि रियासतें चुने हुए प्रतिमिधियों की संख्या यथासंमव ४० प्रति- 
शत से अ्रधिक करने का भी प्रयज्ञ करेंगी । महत्व की बात थह है 
कि नरेशों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया 
है और इस दिशा में वे निश्चित कदम'ः से आगे बढ़ने का भी प्रयत्न 
करेंगे ही | धद्मावना का संकेत भी इसमें स्पष्ट हे जिसकी हमें क्र 
करनी चाहिये और उसका लाभ दोनों पक्षों को तमान रूप से मिल्लना 
चाहिये | ह 

विश्नकारक अंश की कार्यवाहियाँ श्रमी भी जारी हूँ । बह्दी कारण है 
कि जो कुछ दोनों बारता-समितियों ने ते किया है उस पर राजाओं की 
आस बैठक में मोहर लगना बाकी है | और यह बैठक अगले महीने 
में रखी गई है। सदूभावना और संयुक्त रजामरदी के वातावरण में यह 
अनुपयुक्त मालूम पड़ता है और इससे यह भी साफ ही प्रगढ होता है 
कि प्रतिक्रियाबादी मरेशों का दल इस मामले को टालकर समय काटना 
चाहता है | पर इसमें रियासतों की ही हानि है, क्योंकि उनके. प्र तिनिधि 
उसने ही बेर से विधान-परिषद में शामिल द्वो पा्येगे | समभंदार और 
विश्न-विरोधी राजा यह समझ भी रहे हैँ मिनन्‍्होंने १६ मार्च तक अपने 
प्रतिनिधियों की विधान-परिषद के लिये नापजद करने का पवका इरादा . 
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कर लिया है | यदि नरेन्द्र मश्डल का यही रवैया रह्य तो निश्चय ही 
उसमें फूट पड़ जायेगी और बड़ौदा की तरह दूसरी रियासतें भी उससे 
सम्बन्ध स्थापित करने पर उतारू हो जायेंगी | राजाशों को अपना रुख॑ 
इस ससय देश-भक्ति पूर्ण और ईमानदारी से भरा हुआ रखना ही 
सबसे अधिक जरूरी है । 

इसके बाद ता० ११ मार्च को जयपुर के भ्रीकृष्णमाचारी मे घारा 
समा में घोषित किया कि विधान-परिषद के लिये जयपुर शियासत से 
॥ प्रतिनिधि चने जायेंगे। ता० १० मार्च को ग्वालियर रियासत के 
वपाध्यक्ष भी एम० ए० श्री निवासन्‌ ने घोषित किया कि ग्वालियर 
विधान-परिष्रद्‌ में सम्मिलित होगा। उन्होंने परिहित जवाइरलाल 
नेहरू की समझदारी और राजनीतिश वूरद््शिता की बहुत ही दाद दी । 

,ता७ १४ मार्च को जोचपुर सरकार ने घांषित फिया कि हमारी रियासत 
भी विधान-परिषद्‌ स॑ सम्मिलित होगो | 

ता७ १२ मार्च को भावनगर रियासत ने घोषित किया है कि भाव- 
नभर भी विधान-परिषद्‌ भें सम्मिलित होगा । 

इसके बाद १६ मार्च को जयपुर रियासत ने अपने ३ प्रतिनिधियों 
व बड़ौदा रियासत ने भी अपने ३ प्रतिनिधियों के नाम विधान-परिषदद्‌ 
में जाने के लिये घोषित कर दिये हैं | ' 

8१४ मार्च को पथियाला रियासत से घोषित किया गया है कि यह 
रियासत भी विधान-परिषद्‌ में शामित्व होने का निर्शय कर छुको है । 
इसी तारीख में कोचीन रियासत के खाद्य और शिक्षामन्त्री श्री गोविन्द 

. मैनन ने घोषित किया कि कोचीन भी भारतीय-संघ का निर्माण करने 
के उद्दे श्य से विधान-परिषद भें सम्मिलित शोगी । 

शजाशों का एक सम्मेलन अ्रभी बम्बई में हुआ जो ता७ ४-४-४७ 
को खत्म हुआ । दू8 सम्मेलन को नरेन्‍्द्र-मण्डल के चांसलर नवाब 
ओपाल नें बुलाया था | इस सम्मेलन में वह समभौता विचारार्थ 
प्रस्तुत किया गया. जो विधान-्परिषद्‌ में. देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व 


( र३१४ ) 


के सम्बन्ध में राजाओं और विधान-परिषद की तमकौता समितियों 
में हो चुका है और देशी राज्यों से पूछा गया कि इस सम्बन्ध में वे 
क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। कुछ अरसे पहिले तक राजाओं ने 
अखिल भारतीय वैवानिक प्रश्नों के सम्बन्ध में संयुक्त मोचाो कायम 
किया था, किन्तु विधान-परिषद और राजाओं की समझौता समितियों 
की पिछुली चर्चा. के समय ह्वी यह जाहिर होगया था कि उस संयुक्त 
पोच में एक चौड़ी दरार पड़ गई है। राजाओं में स्पष्टतः दो दल 
हो गये थे | उनमें से एक देश के वैधानिक प्रगति के काम में सहयोग 
देने को उत्सुक है जब कि वूसरा क्रिसी न किसी बहाने से समय टालने 
और अप्रत्यक्ष रूप से अडंगा लगाने की कोशिश कर रहा है | यदि 
इस पिछले दल का वश चता होता तो विधान-परिषद और राजाओं 
की समझकौता-सम्रितियों में कोई समझौता द्वी नहीं हो पाता और भारत 
के हित-शत्रुओं की यह कहने का अवसर मिल्न जाता कि भारतीय 
बविधान-परिषपद को देशी राज्यों का मी सहयोग प्राप्त नहीं है। किन्तु 
बड़ौदा ने सबसे आगे अपना साहमपूर्ण कदम बढ़ाकर प्रतिगामियों 
के मन्सूत्रों पर तुपाराभात कर दिया। बड़ौदा ने विधान-परिषद, 
की समझौता सप्रिति के साथ अज्ञग मे समझौता कर लिया। 
बढ़ीदा के इस उदाहरण से स्फूर्त और, प्रेरणा पाकर पटियाला, 
बीकानेर आदि कुछ अन्य रियाततों ने भी देशहित का परिचय 
दिया और विधान-परियद की समझौता-समित्ति के, साथ समभोग 
कर लेने की तत्परता प्रदर्शित की | यह्द इन रियाततों के रवैये का दी 
परिणाम था कि राजाश्ों की समझौता समिति से विधान-परियंद के 
लिये देशी शब्यों के प्रतिनिधियों के बटबारे और उनके चुनाव के 
तरीके के बारे में समझौता करके राजाओं का संयुक्त मोर्चा भंग नहीं 
होने दिया । किन्तु इस, सभझकौते के बाद भी राजाओं का प्रतिगामी 
दल: अपनी चालें चलने से बाज नहीं आया और उतने तय किया 
कि जग्र तक राजाओं की आम सभा उस समझते को स्वीकार न कर के 
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तब तक उस पर कोई अमली कारबाई न की जाय | इस निश्चय के 
बावजूद उत्तरी भारत की अनेक बड़ी रियासतें जिनमें पटियाला, बीका- 
नेर, जयपुर, जोधपुर, ग्यालियर, और रींवा झ्रादि शामिल हैं, विधान- 
परिषद में शामिल होने के निश्चय की सार्वेजनिक रूप से घोषणा कर 
चुकी' हैं | कुछ रियासतों में प्रतिनिधियों का चुनाव भी हो चुका है और 
शेष में होन बाला है। इन रियासतों के इस देशभक्ति पूर्ण भिश्चय 
के बाद राजाओं के बम्बई-सम्मेलन की यह चर्चा अर्थ शम्य हो जाती 
है कि देशी राज्यों को विधान-परिषद में शामिल द्वोना चाहिये अथवा 
नहीं और यदि होना चाहिये तो कब और किन शर्तों पर होना चाहये | 
नरेन्द्र -मण्डल के संगठन से पहिले ही देश की कुछ प्रमुख रियासर्ते 
अलग हैं और बहुत सी श्यासतों के स्वतंत्र निर्शय ने नरेनद्र-मश्डल 
की अचीनता में हो रहे इस सम्मेलन के प्रतिनिधि स्वरूप को काफी 
कस कर दिया हैं । 
नरेन्द्र -मशडल के चासलर नवाब भोपाल मे एक भधश्न फिर से 
लउठाया है कि शजाओं के सम्मेलन ने पिछली जनवरी में जो प्रस्ताव 
स्वीकार किया था और जिसमें सार्वमौम सक्ता, स्वतंत्रता, राजबंश 
के अधिकारों और रियासतों की भौगोलिक सीमाओं को कायम रखने 
के सम्बन्ध में आश्वासन मांगा गया था, उस प्रस्ताव पर राजाओं को 
अब भी आमह करना चाहिये और जब तक भारतीय विधान-परिषद्‌ 
उस ग्रश्ताव की मर्यादे को स्वीक/र न करले, तब तक राजाओं को विधान- 
परिषद्‌ में शामिल न द्ोना ऋाहिये। यह भी कह्दा जा रहा .है कि देशी 
राज्यों के प्रतिनिधियों को श्ाखिरी वक्त में श्र्थात्‌ भारतीय यूनियन के. 
विधान के निर्माण होने के समय ही विधान-परिष्द में शामिल होना 
चाहिये । इ_म यह कहने को बाध्य हैं कि देश के इतिहास की इस नाजुक 
घड़ी में नवाब भोपाल राजाओं को गलत नेतृत्व दे रहे हैं और उदयपुर 
के प्रधानमन्त्री सर विजय राघवाचार्य ने पूर्व कथित आश्वासन प्राप्त 
' करने पर आग्रह किया तो उन पर भारतीय प्रगति के श्र होने का 
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आरोप लगाया जा सकेगा | जब राजा लोग मन्त्रि-मिशन की योजना 
को सोलहो आना स्वीकार करने की दुद्माई देते हैं तो उनके लिये विधान 
परिषद्‌ से असहयोग करने का कोई कारण नही रह जाता है | यवि वे 
इस बारे में दालमटोंल की नीति का अवलम्बन करेंगे तो अपने ग्रति- 
गामी रूप की ही प्रकट करेंगे | 

ता० ९ अ्रपैज्ञ को नरेन्द्र मण्डल में फूट पड़ जाने के बाद बड़ौदा 
के दीवान सर बृजेख्रलाल मित्तर ने नरेग्द्र-मशडल के २ झप्रेल के 
प्रस्ताव पर वक्तव्य देते हुए कहां कि “मण्डल का निश्चय और 
श्रधिक विलम्ब का कारण होगा, जबकि इस समय सबसे अधिक आव- 
श्यकता शीघम्रता करने की है| श्रन्तिम स्टेज आने तक विधान-परिषद्‌ से 
अलग रहने का नरेन्‍्द्र-मएडल का मिश्चय उसकी कई बार दुद्दराई गई 
इस अमिलाषा के वियद्ध है कि वह एक सर्वेसम्मत शासन विधान की 
तैयारी में मरसक सहायता देगा | गत फरवरी मास में रियाससी वार्ता: 
समिति ने ब्रिठिश भारतीय वार्ता-स मिति से जो बातचीत की थी उसके 
प्रति रियाससी बार्ता-समिति ने संतोष प्रकट किया था। श्रत्॒ जब कि 
बुनियादी अधिक।रें और अल्प-संख्यकें, कबीलों और पृथक इलाकों 
के महत्व-पूर्ण मामलों पर विचार क्रिया जा रहा है, क्‍या रियासतों 
को कुछ भी नहीं कहना है ! यह बात समी जानते हे कि जन तक 
पूरी तस्वीर तैयार नहीं हो जायगी तब तक कोई रियासत कोई विधान 
स्वीकार करने को वाध्य नहीं है | इसलिये दस समय विधान-परिषद 
में शामिल होने में क्या आपत्ति है। आखिरी स्टेज में विधान-परिषद 
में ज्ञाने का यह अर्थ होगा कि जिन विषयों पर पूरी तरह से विचार 
हो चुका है उन पर दुबारा विचार करना होगा। ईसका एक. मात्र 
परिणाम विज्म्ब दोगा, जब कि भारत की स्वतंत्रता की प्राति के मामले 
में मिश्चित समय का बहुत मूल्य है ।* ४ 

इसके बाद स्थिति को नाजुक होती देखकर महाराजा बीकानेर . 
ने एक अत्यस्त ही दूरदर्शिता एवं महत्वपूर्ण वक्तव्य ता० ई अपर 

१६ . 
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को प्रकाशित करते हुए अन्य नरेशों से अपील की कि वे विधान- 
परिषद में सम्मिलित हैं। । 

नरेन्द्र मण्डल में “विधान-परिषद में रियासती प्रतिनिधि आगामी 
अधिवेशन में ही भेजे जायें या बाद में [--”इस प्रश्न को लेकर 
स्पष्ट दो दल होगये | मद्दाराजा ग्वालियर तथा उनकी कौंसिल के 
उप-अधान श्री निवासन ने यथाशक्ति बहुत ही चेष्टा की कि दोनों 
दलों में समझौता हो जाय। अतः उन्होंने एक फारमूले का निर्माण 
किया और इस प्रकार इस फारमूले द्वारा वह खाई बहुत चौड़ी होने 
से बचा ली गई जो कतिपय नरेशें के प्रतिगामी रुख के कारण 
अस्तित्व में आ चुकी थी | 

इसी बीच ३ अप्रैल को मिल्दर जिज्ना के उस भाषण का, जिसमें 
उन्होंने पाकिस्तान के आधार पर युद्ध विशम संधि करने की अपील की 
थी, उत्तर देते हुए श्री बहलभ भाई पटेल ने अहमदाबाद की एक 
सार्वजनिक सभा में कहा कि---त्रावशकोर के दीवान ने राज्य 
का दर्जा स्वतंत्र घोषित कर दिया है। च्रावशकोर हिन्दुओं के परे की 
जगह है | यदि पैर कट जाय तो फिर शरीर का क्या होगा ! मेरी 
राजाओं को विनीत सलाह है कि थे अलग नहीं रह सकते | वे विधान- 
परिषद से बाहर नहीं रद्द सकते । राजा, यदि ब्रिटिश भारत के हिस्बू 
मुस्लिम मतभेदें से अनुचित लाभ उठायेंगे तो अपनी आत्म-हत्या 
कर लेंगे । यद्‌ कोई राजा सार्वभौमता कायम करेगा तो बह भूल 
करेगा | सार्वभौमता तो जनता की है |” 

अन्त में ४ अग्रैल को नरेशों तथा उनके मंत्रियों के संयुक्त सम्मे- 
लग हारा, जो फारबूला स्वीकार किया गया, उसके अनुसार प्रस्येक 
रियासत को यह स्वतन्त्रता दे दी गई कि वे संध विधान-मध्विदे के 
तैयार होने की प्रतीक्षा व करके विधान-परिषद्‌ में सम्मिलित हो सकते 
है। इस फारपूले के परिणाम-स्वरूप एप अ्प्रेल की होने वाले विधान- 
परिषद्‌ के अधिवेशन में रियासतों के २० प्रतिनिने प्रश्मिज्ञित होंगे। 


[ शशे६ ) 


इन प्रतिनिधियों में बड़ौदा के दीवान श्री दृजेन्द्रआाल मित्तर, जयपुर के 
श्री क्ृष्णपाचारी तथा बीकानेर के श्री के० एम० पान्नीकर तथा रिया- 
सतों के प्रमुख प्रतिनिधि श्री द्वीरालञाल शाख्रो तथा जयनारायण व्यास 
हैं। चार के अलावा सभी प्रतिनिधि निर्वाचित दी होंगे । 

विधान-परिपद के लिये निम्नलिखित रियासतें अपने प्रतिनिधि 
मेजेंगी--- 

प्रतिनिधि संख्या 

बड़ौदा--३, जयपुर--३, रींचा--२, फोचीन--१, बीकानेर--१, 
जोधपुर---२, ग्वालियर--४, पटियात्ञा--२ 

तथा अन्य रियासतों की ओर से दो प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे । 

दक्षिण की रियासतें भी इसी प्रगतिशील दल्ल में सम्मिलि होने 
वाली हैं । 

संघ अ्रधिकर-समिति में रियासत के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति 
का प्रश्न गम्भीर है | ह 

यदि नरेन्द्र-मए्डल के चासलर, जिन्हें नियुक्ति करने का अ्रधि- 
कार है, ऐसा करने से इन्कार करेंगे तो फिर प्रतिनिधियों की नियुक्ति 
का यह प्रश्न सम्बन्धित रियासतों तथा विधान-परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष पर 
निर्भर होगा | 
नरेन्द्र-मंडल के प्रगतिशील दल की विजय पर एक दृष्टि 

नवाब भोपाल ढारा आमंत्रित बम्बई के नरेन्‍्द्र-मण्डल के सम्मेलन 
में राजाओं और उनके मंत्रियों की मंत्रणा और चर्चा क्रा विवरण 
जो पहिंले प्रकाशित हुआ था, उससे यह आशंका पैदा हो।. गई थी कि 
भोपाल के मवाब साइब का प्रतिगामी नेतृत्व रियासतों को फिलहाल 
विधाम-परिषद में शरोक न होने देगा और इस प्रकार न केवल ब्िडिश 
भारत और रस्यासती लोकभत की उपेक्षा की जायेगी बल्कि. देश में 
प्रतिगामी शक्तियों के दहथ मजबूत किये जायेंगे, किन्तु . ऐस! ' प्रतीत 


( १४० ) 


होता है कि महाराजा बीकानेर के दृढ़ रुख के कारण शजाओं के प्रति- 
गाभी दल्ल के मंसूबे पूरे न होने पाये और महाराजा ग्वालियर और 
ब्वालियर कोंसिल के उप-समापति श्री० ए० निवासन के बीच बचाव 
के फल स्वरूप उसे कुकने और समझौता करने के लिये बाध्य 
होना पड़ा । 

राजाओं के मुख्य मतभेद का विषय यह था कि रियासतों को 
विधान-परिषद में तुस्‍सत ही शामिल हो जाना चाहिये अथवा उस 
सप्तय शामिल होना चाहिये जब विधान-परिषद प्रान्तों और समूहों 
का विधान बना चुकने के बाद अखिल मारतीय यूनियन का विधान 
बनाने का काये आरंभ करे | यद्यपि श्यासतों की ओर से अनेक बार 
थह दुद्राया गया है कि वे देश की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन 
करती हैं और देश का भर्वस्म्भत विधान बनाने के काम में पूरा 
सहयोग देने को उत्सुक हैं, फिर भी नवाब भोपान्न और उनके जैसे 
बिचार के राजाशों ने विधान-परिषद के काम में सहमोंग देने के बारे 
में रियासतें के अन्तिम निर्शय को अधिक से अधिक समय तक टालते 
शदने की नीति का ही अवल्म्बन किया | ये लोग राजाशों के सम्मेलन 
में ऐसा प्रस्ताव मंजूर करवाना चाहते थे जिसके अनुवार इस बारे 
में अभिश्चित श्रवस्था ह्वी बनी रहती | किस्तु सौमाग्यवश राजाओं 
के हल्के म॑ ऐसे भी लोग हैं जो तय की तात्कालिक आवश्यकता 
को अनुभव करते हैं और इस नाजुक मौके पर देश के व्यावक्त हितों 
की इृष्टि से ओकल नहीं होने देना चाहते। उमकी राय से अब नह 
समय आगया है, जब रियासतें को भावी भारत का विधान बचाने 
के महत्व पूर्ण काम में सहयोग देना चाहिये और इस प्रकार ब्रिटिश 
शथों से भारतीय हाथे में सत्ता परिवर्तन करना और संभव बनाना 
साहिये। जब विधान-परिषद और राजाओं की समझौता. समितियों 
में रियासती प्रतिनिधियों के. बटवारे और उनके चुनाव के तरीके के 
बारे में समझौता दो चुका है श्रौर देशी राज्यों के अन्िकारों के आरे. 


( श्॒ृ१ ) 


में राजाओं की ओर से जो प्रश्न उठाये गये थे, उनके बारे में दोने 
समझभौता-समितियों की चर्चा सन्‍्तोष जनक रही बताई जाती है। 
देशी राज्यों के लिये मिधान-परिषद के साथ अपना सहयोग रोक 
रखना किसी तरह उचिन और नेतिक नहीं हो सकता | यदि वे ऐसा 
करते हैं तो दूसरे|ं को यह समझने का मौका देते हैं कि वे भारतीय 
प्रगति के मार्ग में रोड़े झटका रहे हैं ओर उनकी देश भक्ति और 
देश प्रेम की बातें जबानी जमा खर्च से अधिक मदृत्वय नहीं गखती। 
किन्तु मामला राजाबओं के प्रतिगमी दल की शक्ति से भाहर जा 
चुका था। अनेक देशी राज्यों ने निजी तौर पर विधान-पशिषद में 
शामिल होने के अपने मिश्चय की घोषणा कर दी थी | वे 
आझपनी सार्वजनिन्न छोपणा से विसुस्त नहीं दो सकते थे | यदि 
प्रतिगामी. दल मे अपनी बात पर आग्रह किया होता' तो राजाशों 
में इस प्रश्न पर दो इल हो जाते और शजाशों की यह फूट आगे 
घलकर स्वर उनके स्मार्थों के लिये अध्वितकर छिद्ध दोती | भरता 
उसने समझदारी और दूरदर्शिता से काम लिया और राजाओं के सम्मे- 
लग मे समझौते के तौर पर जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसमें उन 
शाज्यों को जो विध्वान परिषद में अविलम्ब सहयोग देना चाहते हैं, 
यह स्वतम्त्रता दे दी है कि ने पप्युक्त तमण पर ऐसा कर सकते #। 
इससे स्पष्ट है कि उपयुक्त रूम का खा ४ राजा लोग स्वयं ही करेंगे | 
अबचश्य ही प्रस्ताव में यह शर्त भो रखो राई है कि विधानन्यरिपद्‌ द्वारा 
समभौता समितियों के समझौते को स्वीकार कर लेने के बाद ही इन 
शज्यों को विधान-परिषद में शामित होगा चादिये। उप समझौते को 
विधान-परिष्रद्‌ की स्वीकृति निश्चित रूप से प्राप्त हो ज्ञागेगी और 
घसकी प्रतीक्षा में देशी राज्यों को, जो विधान-परिपरद में शामित्न होने 
को तैयार हैं, प्रतिनिधियों . के चुनाव की आवश्यक कार्रवा स्थगित नहीं 
रखता चाहिये | इससे यही अच्छा था कि यदि राजाओं के सम्मेलन 
ने देशी राज्यों को विधान-परिषद में, सहथोग देते के बारेयों रा 


है] व ृ 
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नेतृत्व दिया होता | विधान-परिषद्‌ की उपससितियाँ मौलिक श्रधिकारों, 
आह्पसंखपकों, कबायली श्रौर निष्कासित प्रदेशों आदि के बारे में विचार 
कर रही हैं। देशी राज्यों के प्रतिनिधि इन प्रश्नों के निबयारे में उचित 
योग दे सकते हैं, जो देशी राज्य विधान-परिषद्‌ में अविल्लम्ब आने का 
निर्णय न करेंगे, वे बिधान के आवश्यक अंगों को निर्धारित करने का 
अवसर अपने हाथ से खो देंगे झौर उनका ऐसा करना रियासती जनता 
की घोषित इच्छा के विपरित होगा। जो रियासतें विधान-परिषद्‌ में 
शामिल हो रही हैं, उनके निश्चय की इम सराहना करते हैं। राजाशरों 
के सम्मेलन के बाद उनकी काम करने की स्वतन्त्रता सुरक्षित द्ो गई है । 
यह बड़े ही हे का विषय है कि बड़ौदा, जयपुर, पटियाला, बीकानेर 
तथा दक्षिण की रियासतों ने विधान-परिष्रद की आगामी बैठक में 
सम्मिलित होने को सूचना विधान परिषद को दे दी है। इससे स्पष्ट 
है कि उक्त रियासतों के जन प्रतिनिधि भी विधान-परिषद में सम्मिलित 
होंगे । 

ता० ६ अप्रेल को पटियाला नरेश ने वक्तव्य देते हुए कहा कि 
“नरेशों की “ठहरो श्रौर परिणाम को देखो” नीति जो उन्होंने विधान- 
परिषद्‌ के सम्बन्ध में इख्तयार की है, वह बहुत ही हानिप्रद है श्रौर 
धाथ द्वी इस अ्नुपस्चिति से वे उन लोभों से भी वंचित रद्द जायेंगे जो 
आरणभ्भ से सम्मिलित होने पर उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। में उन नरेशों 
में से हूँ जो भारतीय स्वतन्त्रता की ओर की जानेबाली प्रगति में सबसे 
अधिक विश्वास करता हूँ | मुके इस बाव का गर्ब है कि हम भारत के 
भावी विधान-निर्माताश्रों के.साथ सहयोग करके भारतीय स्वतन्त्रता के 
प्रश्न को हत्न करने भें सामीदार बनें | इमारा यह्द कर्तव्य है कि गद्दी- 
तकियों पर बैठने के बजाय अपने और उससे भी ज्यादा देश के लाभ 
के लिये हम विधान-परिषद्‌ में बैठकर देश के मावी-विधान-निर्माण में 
छापने देश-प्रे मी व्यक्तियों को दिल खोलकर साथ दें |” 

“आए ०के-+- 
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विधान-परिषद्‌ ने रियासतों के कमसे कम ह प्रतिनिधियों को 
विधान-परिषंद की समितियों की सदश्यता के लिये मिश्चित रूप से 
लेने के लिये तै कर लिया था | बड़ौदा के दीबान सर बृजेन्द्र लाल 
मित्तर ने विधान-परिधद्‌ की संघ-अधिकार-सप्तिति का सदस्य होना 
स्वीकार भी कर लिया | जब २ अन्य सदस्यों को संघ-अधिकार-सप्रिति 
एवं परामश॑-दात्री-सम्रिति में लेने के बारे में विधान परिषद के अ्रष्यक्ष 
ने नवात्र मोपाल, नरेन्द्र मएब॒ल के चांसलर को लिखा तो उन्होंने इन 
नियुक्तियों के लिये इन्कार कर दिया। उन्होंने विधान-परिषद के अध्यक्ष 
को लिएण है कि जब तक वे नरेन्द्र मण्डल की स्थायी प्रमिति के 
प्रस्ताव की मुख्य बातों को ध्वीकार नहीं कर लेते, तबतक वे प्रतिनिधि 
भैजने को तैयार नहीं | नवाब भोपाल की मुख्य शर्ते ये हईै-- 

५०-मरेन्द्र मण्डल की स्थायी समिति के प्रस्ताव को कुछु मुख्य 
बातों की गारम्टी । । 

२--रियासतों के उत्तराधिकारियों के अधिकार की रक्षा । 

३--विधान-परिषद्‌ में भांग लेने का अर्थ रियासतों द्वारा विधान- 
परिषद के सभी निर्शयों को मान्य करना न होगा ) 

इस प्रश्न पर नेहरुजी व नरेंन्द्र मशइल के चांसलर में पत्र व्यवहार 
चल रहा है | नरेन्द्र मएडल की रियासत-समझौता-समिति श्रौर विधान 
परिषद्‌ की रियासत-समकौता-समिति की संयुक्त बैठक में, इसके पूर्व 
ही, इस बात पर समभोता दोगया था कि विधान-परिषद में रियासतों 
के लिये ६१ स्थानों भें विभिन्न रियासतों की कितमे-किंतने ध्थान दिये 
जायें तथा उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जागें। विवान-परिषरद्‌ की 
समझौता समिति ने कह्दा था कि रियासतों सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 
'मि्यय करते सम्रय रियासतों के प्रतिनिधियों के विचारों पर ध्यान 
दिया जायेगा | विधान-परिषद्‌ में सम्मिलित होने के पद्विल्ें इन प्रश्नों 
को अलग कर देना न्यायोचित नहीं होगा | | 

विधान-परिषद्‌ छी समभीया-समिति ने नरेख्-मणड्ल की समभोता 


( १४४ ) 


प्रप्तिति से हुई बातचीत के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करली दे जो श्य 
शरप्रीज्ञ बाले विधान-परिषद के अधिवेशन में पेश की जायगी | नेहरु 
क्ी का कहना है कि विधान-परिषद भें इस रिपोर्ट पर बहस मे की 
आकर परिषद की समझौतानयमिति को नरेन्‍्द्र-मण्डल की समझौता- 
समिति से समझौता करने की स्वतंत्रता दी जाय । 

१३ अप्नरेल को विधान-परिषद के अ्रष्यक्षु डा० राजेन्द्र पसाद ने 
बम्चई के व्यापारी परिषद में भाषण देते हुए. कहा कि-- 

#“ह॒तारे सामने पहिली चीज विधान-परिषद है।, इस चाहते हैं 
कि एस देश के सत्र व्गेँ के लोग इस संस्था में विश्वास रखें जिसे 
स्वर्तत्र हिन्दुत्तान का विधान बनाने का काम सौंपा गया है। यह 
निश्चित दे कि देश के विभाजन से कोई भी उमस्या हल नहीं होगी | 

इसी दिन जालियाँ बाला बराग-दिवस के उपलक्ष में नई दिल्ली में 
भाषश देते हुए नेहरू जी मे कहा कि-- 

४एटली साइब के बयान से एक फायदा अवश्य हुआ | वह यह 
कि जो इन मामलों को महसूस नहीं करते थे उनकी भी इस * तारीखी 
ऐलान से आँखें खुल गई | इसका खास असर राजाओं पर पड़ा | 
उन्होंने करवट ली, और सोचा कि चर्चा तो. इन चीजों की पहिले 
मी सुनी थी, मगर यह सालूम नहीं था कि अंग्रेन इतनी जल़दी यहाँ 
से चबक्के जायेंगे | उन्होंने कमेटियाँ बनाई! और एक का दूसरे से और 
दूसरे का तीसरे से मशिवरा होने लगा | अगर इन बुझ्ुगों को मशिवरा 
दी करना था तो अपनी प्रजा के सुमाहन्दों से करना था। ६ करोड़ 
शझादसी उनकी रियासतों में बसते हैं, मगर फिर मी उनके सामने वे 
मामले आये जो आज तक नहीं झायगे थे ।* 

१४ श्रम ल को माषण करते हुए सरदार वह्लम भाई पटेल ने 
बड़ौदा में कहा कि--- “अजब वहू समय आंगया है जब कि शासक वे 
शासित अपनी अपनी ध्थिति को मल्नीमाँति सप्रक लें | हमी प्री 
कुछ राजा सर्थोच्च सत्ता के साथ अपने प्रत्यक्ष सम्बन्धों, व सम्राढ के 


( १४४ ) 


प्षाथ की गई पवित्र संधियों की बातचीत कर रहे हैं। श्रत्र तो ईश्वर 
की, जो राजाओं का भी राजा है यह इच्छा है कि भारत .की जनता 
जून १६४८ तक स्वतंत्र हो जाय । राजाओं को कांग्रेस से मबभीत होने 
की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसने कभी भी उनकी वंश परम्परा 
या शासन को खत्म करता नहीं चाहा है। इसके श्रलावा विभिन्न 
रियासतों के प्रजा-मण्डल, याद उर्हें सत्ता सौंप मी दी जाय, तो भी 
अविल्लम्च शासन प्रचन्ध अपने हाथ में नहीं ले सकते । स्वतंत्र भारत 
में भारतीय नरेशों का भविष्य महान द्वोगा, वे विदेशों में मारत के 
राजवूत बनकर तथा मारतीय सशस्त्र सेना गें भाग लैंकर देश की भारी 
सेवा कर सकते हैं ।” 


ठेहरी राज्य ने शिमला की अन्य ३० रियासतों के साथ विधान- 
परिषद में तम्मिल्षित होना तै कर लिया है । इसके साथ ही ये समस्त 
रियासतें अपने अपने राज्यों में जनतम्त्रीय सरकार भी स्थापित करना 
' चाहते हैं। 


१६ अ्रप्ने ल को दिनखेल, कुम्बरखेल, और जरवाखेल के श्रफ्रीदी 
कबीले वाले मलिकों का एक जिरगा सीमाप्रान्त के प्रधान मंत्री डावटर 
खाँ साइब से मिला । जिरगा ने खाँ साहब से कहा कि हम सहर्ण 
विधान-परिषद्‌ से मिलेंगे और जिस तरह एक स्वतंत्र राष्ट्र वूसरे 
रतंत्र राष्ट्र से बातचीत करता है, उसी तरह समानता के श्राघार पर 
हम भी विधान-परिषद्‌ की सम्तिति से बातचीत करेँगे। जिरगा ने 
यह भी कहा कि. “हम आप पर ( खाँ साहब ) पर पूरा भरोसा 
करते हैं और हमारी बातचीत के बक्त आपको भी शामिल रहना 
चाहिये, ताकि हमें आपकी सलाह मिलती रहे।” 


जिरगा में निम्नलिखित सद॒त्य उपस्थित थे-- 


दिभखल से--मिरासखान, कमरगूल, इस्लामगूल, शरमास्थर, 
गुलादाद, खसताबखाम, इजातंगुल । 
१७ | 
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कुम्बरखेल से-गुलामसान, इयानखान, कुरोनखान, श्रानमखान, 
माबादरखान, सदवासखान । 

जमाखेल से-+जवासखान, अफजलखान, हसनखान, मरबदशाह, 
अशरफखान और सुलेमानशाह | | 

१६ अ्रप्रेल को विधान-परिषद की मूल अधिकार-लफ्सप्तिति ने 
(क'प्रगतै॥0068)] 28 800-0007786) अ्रपना बिल तैयार 
कर लिया है । उस बिल में उप-समिति ने यद्व तिफास्शिं की हैं कि छुआ 
छूत का अन्त किया जाय खौर उसे जुर्म समझा जाव। न्याय की दृष्टि 
में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया ज्ञाय । प्रत्येक छोटे बालक को १४ 
वर्ष की आयु तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाय तथा २१ वर्ष 
और उससे अधिक श्रायु वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतग्रकाशन का भ्रथि 
कार प्राप्त हो, जिससे वयस्क मतदान प्रथा अ्पनाई जा सके । उप-समिति 
के सबसे अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष धार्मिक स्वतन्त्रता, भाषण तथा 
सप्ाचारपत्रों की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में हैं। यह भी गुस्शायश रखी 
गई है कि राष्ट्र के हितारथ समय पड़ने पर किन अंशों तक उनकी 
श्वतन्त्रता पर नियंत्रण किया जाय | 

विधान-परिप्रद की संघ अधिकार-समिति ने परीक्षात्मक रूप में 
बिदेशी मामलों, रक्षा तथा यातायात के सम्बन्ध में तथा इन विषयों 
के प्रबन्ध के किये संघ को आवश्यक घन प्राप्त करने के अधि- 
कार दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष तैयार किये हैं । उक्त तीनों 
विषयों के श्रन्तर्गत आनेवाले मामलात की एक सूची भी समिति ने 
तैयार कर ली है। इस सूची पर जो बहस हुई उसमें रियासती प्रति- 
मिधियों ने भी भाग लिया । 

९७ अग्रेल की भाषण करते हुए सरदार बह्लम भाई पटेल ने सूरत 
भें राजाओं के सम्बन्ध में कहा किन 


एक छोर राजा “ठहरों और देखो”? दी नीति से काम से रहे 


( रप्टड७ ) 


हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि सत्ता किसको दी जाती है। वे इधर 
यह कहते हैं कि उनकी रियासतों की जनता अभी शासनाधिकार संभालने 
के लायक नहीं हैं । वे श्रभी सम्राट से सीधे सम्पन्ध रखने की बाते करते 
हैं। सैकिन सम्राट की सरकार ने स्वयं ही घोषित कर दिया हैं कि सार्व- 
भौमता तो सम्राप्त हो जायेगी। इस राजाश्रों को समाप्त नहीं करना 
चाहते लेकिन हम यह चाहते हैं कि वें अपनी प्रजा को उत्तरदायी 
शासन दे दे । यदि वे ऐसा तुरन्त न करें तो निकट भविष्य में सही । 
जन अंग्रेज १५ मास में ही मारतवर्ष को सत्ता सौंपमे के लिये तैयार ई 
तत्र राजा यह नहीं कह सकते कि लोग उत्तरदायी शासन लेने के लिये 
तैयार नहीं हैं | अतः राजाओं को चाहिये कि वे विधान-परिषद में 
बुसनत अपने निर्वाचित प्रतिनिधि भैज दे ।! 


ि हल ० 
तृत्ताक 08820 
(ता० रेष् अप्रैल १६४७ से ९ मई १६४७ तक ) 

ता० शष् अप्रेल, १६४७ को भारतीय विधान परिषद्‌ का तृतीय 
अधिवेशन प्रफुल्लता-पूर्ण वातावरण में आरंभ हो गया । जब से विधान 
परिषद्‌ का श्राश्म्भ हुआ है तब से अभी तक पहिली बार रियासतों के 
प्रतिनिधियों के आगमन के द्वारा उपस्थिति सबसे अधिक थी। अधि- 
बेशन आरअ्म होने के एक घरटे पूर्व द्वी से प्रतिनिधि आने लगे थे | 
सबसे पहले बड़ौदा के दीवान सर बृजेन्द्रलाल मिचर और डाक्टर 
अम्बेडकर श्राये । जैसे जैसे सदस्यगण आते गये उनके दल बनते 
गये, जो परिषद के सम्मुख पेश विषयों पर बहस करने में लगते गये । 
एक दल में डा० अम्बेडकर, सर बूजेन्द्रलाल मित्तर, श्री गाड़गिल, 
डा9 पद्टामि सीतारमैया तथा सर हरीसिंद गौड़ थे | दूसरे दल्व में सर 
थी० दी० कृष्णमाचारी, सरदार पटेल और श्रीमती हंसा मेहता थे । 

प्रमुख रियासती प्रतिनिधियों को अगली बेचों पर जगह प्रदान की 
गई | सर बूजेन्द्रलाल मित्तर पण्डित जवाहरलाल मेहरू के पास, सर 
बी० टी० कृष्णमाचारी श्री कृपलानी के पास और सर टौ० विजय राघ॑- 
पाचाये डाक्टर अम्बेडकर के पास सुशोभित थे । 

पंडित नेहरू सरदार पठेल के साथ अधिवेशन के श्ारण्म होने 
के दस मिमट पहिले आये । सवन में अवेश करते ही उन्होंने डाक्दर 
अश्येडकर से बड़े तपाक के साथ हाथ मिलाया । 

१८ सदस्यों ने रजिध्दर पर दस्तलत किये इनमें से १३ सदस्य 
रिथासतों के थे व ४ ब्रिशिश भारत के | इनके दस्तलखत करते समय 
खूब हपे-ध्वनिं हुई | इस अधिवेशन में निम्नलिखित रियासती प्रति- 
निधि उप9्यित थै--- 
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१० सर बृजेन्द्रलाल मिश्र ( बड़ौदा ) २--दस्वार गोपालदास 
देसाई ( बड़ौदा ) ३--श्री पी० गोविन्द मेनन ( कोचीन ) ४--सर 
टी७ विजय राधवाचार्य ( उदयपुर ) #--सर बी० दी० कृष्णमाचारियर 
( जयपुर ) ६--परिंडत हीरालाल शास्त्री ( जयपुर ) छऊ--श्री सी० 
एस० बैंकटाचार्य (जोधपुर) झछ-.श्री जयनारायण व्यास ( जोधपुर ! 
६--सरदार पानिकर (बीकानेर) १०--राजा शिव बहाहुर सिंह (रीवा) 
११--लाला याददेन्द्र तिह ( रीवाँ ) १२--सरदार शानसिंह (पटियाला) 
१३- सरदार यादव सिंह ( पटियाला )। 

पहिले दिन की कार्रवाई का प्रारम्भ करते हुए छ/० राजेन्द्र प्रसाद, 
अध्यक्ष विधान परिषद्‌ ने तीन सदस्यों --१--श्री राजा महेंश्वा दयाल 
सेठ २--सर श्रमीशुल हक व ३--श्री मजूपदार (बह्चौदा ) के निघम 
फी चर्चा की। इसके बाद अध्यक्ष ने रियसती प्रतिनिधियों का स्वागत 
किया | उन्होंने बृटिश भारत की २० फरवरी की घोषणा की चर्चा 
करते हुए. कददा-- 

“अरब हमारे लिए यह श्रावश्वक हो गया है कि भारत को सत्ता 
इत्तान्तरित किये जाने के लिए हम जून १६४८ से बहुत पहिले अपना 
विधान तैयार कर लें। जिन सिद्धान्तों पर शासन विधान बनाया जाये 
उन्हें श्थिर करने के लिए. विभिन्न समितियाँ नियुक्त कर दी जायें। इन 
समितियों की रिपोर्ट जून जुलाई तक तैयार हो जञाना चाहिये, जिससे 
परिषद्‌ सितम्बर या अक्टूबर तक विधान की रूपरेखा सदिपर कर सके |”! 

इसके बाद रियासतों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने परिषद के अध्यक्ष 
छा9 गज प्रसाद को उनके स्वागत के लिए. घन्यवाद दिया। सर 
बेजेन्रलाल मिंचर मे कहा कि ''रियासतें अलग अलग श्रश्तित्व रखसे 
में विश्वास नहीं रखती हैं | इसलिए हम सबको देश के अलग अलग 
टुकड़ों की अतिभा और सामर्थ्य के अ्रजुरूप ऐसा शासन विधान तैयार 
क्रमा चाहिये जिसके द्वारा विकास स्वाभाविक एवं स्वास्थ्यकर हो |! 

बीकानेर के दीवान सर पामिकर मे कह्टा-«कि रियासतों के जो 
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प्रतिनिधि विधान सभा में आये है, वे २ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। और डेढ़ करोड़ रियासती जनता के प्रतिनिधित्व ने परिषद 
में शामिल होने की तैयारियाँ कर ली हैं | इसके सिवाय रियासती जनता 
की जो संख्या बचती है उसका उतना महत्व भी नहीं है। रियासतों के 
प्रतिनिधि विधान परिषद में शरीक हुए यही महत्वपूर्ण बात है। बार्ता 
समिति ने सामूहिक चेष्टा संभव बनाई इसके लिए उसकी जितनी 
प्रशंसा की जाय, थोड़ी ही है ।! 

कोचीन के श्री गोविन्द मेनन ने कहा कि “रियातती जनता ने भी 
स्वतंत्रता के युद्ध में भाग लिया है, इसलिये उनके दिमाग में किसी 
प्रकार के सन्देह की शुजझ्लायश नहीं है |? 

इसके बाद परण्डित जवाहरलाल नेहरू ने रियासती वार्ता-समिति 
की रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश क्रिया | प्रस्ताव में उक्त रिपोर्ट 
को भी दे किया गया ओऔर देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का स्वागत 
करते हुए यह आशा प्रकट को गई कि श्रन्य रियासतों के प्रतिनिधि भी 
शीघ्र ही विधान-परिषद में शामिल दो जायेंगे | अपने भाषण के दौराम 
में पशिडत नेहरू ने कहा कि-+- 

“नवाब सोपाल ने विधान परिषद में शामिल होने से पूर्व कुछ 
आाशवासन और गारन्टियाँ दिये जाने के बाबत कहा है। किन्तु हम 
प्रत्येक्ष भारतबासी को यह आश्वासन देना चाइते हैं कि हम उसके 
साथ श्रपने साथी जैसा बर्ताव करेंगे, परन्तु श्वाथ ही हम उसे यह भी 
जता देना चाहते हैँ कि भविष्य में सोने और चांदी के ताज का 
उतना महत्व नहीं रहेगा जितना स्वतंत्र भारत की भागरिकता का । 
इम लोग केवल इतना ही आश्वासन दे सकते हैं | जो लोग 
आगये हैं हप उनका स्वागत करते हैं, जो श्रार्यगे हम उनका स्थागत 
करेंगे । हम उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहते, जो नहीं आयेंगे | 
लो लोग आगये हैं और जो लोग नहीं श्रायेंगे उनके बीच में जो खाई 

दा हो गइ है वह बढ़ती जावगी | वे लोग दो मुख्तलिफ रास्तों पर 
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अलेंगे और यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मेरा तो यही विश्वास है 
कि इन दोनों में जल्दी ही मेल हो जायेगा । कुछ भी हो, किसी को भी 
प्जबूर नहीं किया जायेगा | जैसा कि श्री गोविन्द मेनन ने कहा दै-- 
सभी रियासत्तों को इसमें सम्मिलित होने को इच्छुक रहना चाहिये । 
में इस मामले में किसी अधिकार के साथ ही यह बात कह रहा हूँ। 
इस रिपोर्ट पर सही की जरूरत नहीं है ।”” 

डाक्टर काटजू ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा-- समय 
की गति समूचे मारत के लिए. एक यूनियन केन्द्र को अन्‍्म देगी। 
रियासतों की सुरक्षा, अखश्डता और अस्तित्व उनके प्रजा के प्रेम भें 
है | यदि वे इन चीजों से वंचित हैं तो अधिकांश रियासर्त गायब हो 
आयेंगी और इसके लिए उनकी प्रजा और अ्रवशिष्ट भारत को कोई 
दुख नहीं होगा |” मा 

इसके बाद प्रस्ताव सर्वस्म्मति से स्वीकृत हुआ | 

श्री शोमनाथ लाहिड़ी । ( एक मात्र कम्यूनिष्ट सदस्य) के प्रश्न 
पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि रियासतों की तरफ से इस समय 
१६ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैँ उनमें से ११ निर्वालित श्रौर ५ न|म्जद 
हैं। इस घोषणा पर हर्षध्वनि प्रकट को गईं | 

कार्य-संचालन समिति की एक खदस्या श्रीमती दुर्गाबाई के सुकाव 
पर भवन समिति में दो रियासती प्रतिनिधि ज्षेना स्वीकृत दी गया | 
शेष दो स्थानों की पूर्ति बाद में होगी | 

इसके उपरान्त यूनियन अधिकार समित्ति की रिपोंट सर गोपाल 
स्वामी अय्यर ने पेश की | उन्होंने बताया कि “रिपोर्ट पर विचार जुलाई 
में किया जायेगा क्योंकि जून महीना भारत के लिए बहुत द्वी महत्वपूर्स 
भहीना है, इस माह में कई राजनीतिक मिर्शय होने वाले हैं। उनके अनु- 
सार रिपोर्ट में कई उलव्फेर होना है। जो रिपोर्ट इस समय तैयार है, वह 
कैमिनेट मिशन की योजना के आधार पर तैयार की गई है | यदि भारत 
को दो या अधिक सार्वभौस राज्यों में बाँठा जायेगा तो केन्द्र को अधि- 


( शएऔं१ ) 


कार देने के सम्बन्ध में कैबिनेट मिशन की योजना से स्वतंत्र रूप से 
काम करना होगा ।” 

इसके बाद एसेम्बली कल के लिए स्थगित हो गई।. श्रष्यक्त ने 
घोषणा करते हुए कहा कि अब कल से बैठक प्रासःकाल ८-३० से 
झारम्म होकर १४-३० तक समाप्त होती रहेगी। 

ता० २६ अप्रैल को विधान-परिषद में स्वतन्त्र भारत की नई रूप- 
रेखा की बुनियाद डालने बाजी रिपोर्ट ग्रह सदस्य सरदार वल्लभभाई 
पठेल द्वारा पेश की गई । यहाँ यह रिपोर्ट संशोधित रूप में पूरी 

दूधृत की जाती है-- 
मूलाधिकार समिति की रिपोर्ट 

१-«जहाँ प्रसक्षवश अ्रन्य अथथे की आवश्यकता न हो वहाँ, 

/ (७)७>राज्य- शब्द में यूनियन और उसकी इकाइयों की भारा- 
समाओ्ों व सरकारों तथा यूनियन के प्रदेशों के अन्तर्गत 
नियुक्त समस्त स्थानीय व अन्य अधिकारियों या राजकीय 
संस्थाओं का समावेश होगा | 

(९)--यूनियन--का श्रर्थ भारतीय संघ होगा | 
(३)--यूनियन का मियम--शब्द में यूनियन धारातभा' हारा बनाये 
गये तमाम कानूनों तथा उन सन्न वर्तमान कानूनों का समावेश 
होगा जोकि यूतियन या उसके किसी श्रन्य हिस्से में 
प्रचलित हों । 
२--यूनियन के प्रदेशों की सीमा में प्रचलित वे सब वर्तमान कानून, 
छआाशाएँ, रेम्यूलेशन, रीति रिवाज, प्रथाएँ जोकि विधान के इस 
ग के अ्रम्तर्गत गारन्ठी किये गये अधिकारों के खाथ मेल न 
खाती हों, उस हृद तक मंसूत्ष समझी जायेगी जिस हद तक कि 
वे उसके प्रतिकूल न हों;। थूनियन तथा उसकी कोई भी इकाई 
फंसा कोई भी कानून नहीं बनायेंगे जोकि इन आधिकारोंकोा 
हृश्शु करे या संक्षिप्त करे | 
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३-- प्रत्येक व्यक्ति जो कि यूनियन में पैदा हुआ है या यूनियन के 
नियमों के अनुसार उसका स्वाभाविक अंग बना लिया गया 
है और उसके कानूनों द्वारा शासित है, यूनियय का नागरिक 
सम्रका जायेगा | यूनियन की मागरिकता को उपलब्धि बे 
ममांत्त के बारे में अन्य कानून बनाये जा सकते है । 
नोट--इस धाश पर विधान-परिपद में पुन: विचार किया ज्ञायेगा। 

४ - (१)--राज्य, धर्म, नस्ल, जाति या लीक के आभार पर किसी भी 

नागरिक से भेदभाव नही किया जायेगा । 
(२)--किसी भी नागरिक से-- 
क--व्यापा रिक प्रतिष्ठानों में, जिनमें सार्वज्षनिक विश्वाति गृह 
और होटल भी शामिल हैं, प्रवेश, 
ख->नपुलों, तालाबों, सड़कों एवं पूर्णतः सार्वजनिक कोष से बने 
व संचालित आम जनता के प्रयोग के लिये समर्पित किये 
गये सावंजनिक स्थानों के प्रयोग के बारे में जत्र॒ तक धर्म, 
जाति, नस्ल या लिक्ल के आधार पर कोई मेदभाव नहीं 
किया जावेगा, जब तक कि इनके बारे में झ्लियों व बच्चों के 
लिये खास तौर से अलग व्यवस्था नहीं की गई हो। ख््रियों 
ये बच्चों के लिये पृथक व्यवस्था करने से इस चारा से 
कोई बाधा मही पड़ेगी । 

४-फक+-सरकारी नौकरी के मामले में सब्र नागरिकों को समान अवसर 

प्रात होंगे | 

ख--किसी भी नागरिक को यूनियन के भीतर केवल धर्म, जाति, 

नस्ल, लिख, वंश या जन्मस्थाव के कारश सरकारी नौकरी 
के लिए अयोग्य करार नही दिया आयेगा, किम्तु राज्य को 
ऐसे किसी भी वर्ग के लिये, जिसे उसके राय में सरकारी 
“नौकरियों में पर्यात प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, विशेष स्थान 
सुरक्षित उरने का अधिकार होगा । 

हद 


( (४४ )» 


इस मसविदे की कोई भी चीज ऐसा कोई कामून बनाने से 
नहीं रोक सकेगी जिसमें यद्द कहा गया हो (कि किसी धार्मिक 
या वर्ग विशेष की छंस्था के प्रबन्धक या व्यवस्थापक अ्रधि- 
कारी अथवा उसकी व्यवस्थापक सभा के सदध्य ठस विशिष्ठ 
धर्म या वर्ग के दी सदस्य होने चाहिये | . 
६--अस्पृश्यता--समस्त रूपों में उठा दी जायेगी । तथा उसके आधार 
पर लागू की गई किसी भी प्रकार की सामाजिक श्रयोग्यता 
अपराध सममको जायेगी । 
७-यूनियन कोई खितान् नहीं देगी । 
यूनियन का कोई नागरिक किसी अन्य देश से कोई खिताब नहीं 
स्वीकार करेगा | राज्य के मातहत किसी ल्ाम या जिम्मेदारी के 
पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति यूनियन सरकार की अनुमति छिये 
बिना किसी अन्य देश से कोई उपहार, पारिश्रमिक, पद या किसी 
प्रकार का खिताब स्वीकार नहीं करेगा । 
ध्ू--सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की रक्षा करते हुए. मिशन 
अधिकारों के उपयोग में प्रत्येक नागरिक को आजादी होगी बशर्तें 
कि यूमियन या उसके शअम्तर्गत किसी प्रदेश की सश्कार ऐसी संकद 
कालिक स्थिति की घोषणा न कर दे जिसे कि वह अपनी सुरक्षा 
के लिये खतरनाक समभती हो | 
अ---प्रत्येक व्यक्ति को भाषण या विचार प्रकाशन का श्रथिकार | 
ब्ष-- नागरिकों का शान्तिपूर्वक थे बिना इथियारों के प्रकन्त होने 
का झधिकार | | ह 
स--मागरिकों का सज्ठन व यूनियन बनाने का श्रधिकार | 
द>्मत्येक नागरिक का सारी यूनियन में आजादी से आने जाने 
का अ्रधिकार | 


६... प्रस्येक नागरिक का यूनियन के किसी भी हिस्से में रहने और 


( शा ) 


घसने, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने और बेचने तथा कोई भी 
पेशा, व्यापार, धन्धा इख्तयार करने का अधिकार | 
कानून बनाकर इस अधिकार पर ऐसी पात्रन्दियाँ लगाई जा सकती 
हैं जो कि अल्पसंख्यक दल या कब्रील्नों की रक्षा आदि सार्वत्रनिक द्वित 
की दृष्टि से आवश्यक हों | 
६- किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित कार्रवाई किये क्रीर उसके 
जीवन या आज़ादी से वंचित नहीं किया जायेगा और न किसी 
व्यक्ति को यूनियेत की सीमाझों के भीवर एक समान काबूतों 
बताब से ही वंचित किया जायेगा | 
१०--यूनियन के कानूमों के भीतर रहते हुए नागरिकों को परश्धर 
व्यापार, व्यवसाय की या एक प्रादेशिक इकाई से दूसरी प्रादेशिक 
इकाई में परस्पर सम्बन्ध की आजादी होगी । 
कोई भी आदेशिक हकाई कानून बनाकर सावेजनिक व्यवस्था, 
नैतिकता व स्वास्थ्य की दृष्टि से या विशेष संकट काल में इस 
अधिकार पर पाबंदी लगा सकेगी। 


इस धारा में कही गई कोई चीजु किसी प्रादेशिक इकाई को 
किसी भी अन्य इकाई से झायातित पाल पर भेदभाव किये बिना 
चही ड्यूटी लगाने से नहीं रोक सकती जोकि स्वयं उसके अपने 
सैयार किये गये माल पर लगाई जाती हो | 
व्यापार या राजस्व आदि के किसी नियम के द्वारा किसी 
एक इकाई को दूसरी पर तरजीद् नहीं दी जायेगी । 
११--मनुष्यों का व्यापार, और बेगार अथवा इसी प्रकार की अव्य 


जबरन मजदूरी निषिद्ध समझ्की जायेगी। इस निषेध का भज्ष 
अपराध पमझा जायेगा | 
इस धारा से राज्य द्वारा सरकारी कार्यों के लिये धर्म, जाति, 


' मस्त या वर्ग का मेद किये बिना अनिवार्य सेवा लागू किये जाने 
में कोई बाधा नहीं होगी । ' 
नोट--इस धारा पर पुनः बिचार किया बायेगा | 


श्र ) 


१२--चौंदह वर्ष से कम उम्र का कोई बालक किसी कारखाने, खान 
या अ्रन्य किसी कठोर भ्रम बाली नौकरी में नहीं लगाया जायेगा। 
१३--सभी व्यक्तियों को आन्तरिक विश्वा्सों की समांन आजादी रहेगी, 
तथा सार्वजनिक व्यवस्था, मैतिकता या स्वास्थ्य की रक्षा करते 
हुए तथा इस अध्याय की अन्य धाराशों का पालन करते हुए 
' किसी भी धर्म के स्वाधीनताएूर्वक आचरण और प्रचार का 
समान अ्रत्चिकार रहेगा | ' ह 
स्पष्टी करण--(१)-- कृपाण का धारण या बन करना सिख घर्म 
के पालन में समझा जायेगा । 
£घ)-- उपरोक्त अधिकार में ऐसी आर्थिक, राज- 
नीतिक या अन्य सांतारिक प्रव सियाँ शामिल 
नहीं होंगी जो कि. घर्म पालन के साथ 
सम्बद्ध हों | 
(१)--इस धारा में जिस घर्माचरण की आजादी 
की गारंटी की गयी हे उससे राय द्वारा 
सामाज्षिक कह््याण या सुधार के निमिस 
बनाये गये कामू् बनाये जाने में कोई 
श्ाधा भहीं पड़ेगी |: 
१४--प्रत्येक घारिक सम्प्रदाय या उसके किसी अंग को यह अधिकार 
होगा कि बह घ्मे के मामले में अपने कार्यों. का स्वयं संचालन 
कर सके, और आम कामून का पालन करते हुए चल या 
झचल सम्पत्ति रख सके तथा प्राप्त कर सके और उसका संचालन 
कर सके एवं धार्मिक या पुणय कार्यो के लिए संस्याएँ सोल व 
चला सके | हा 
१४-«किसी भी व्यक्ति को किसी चीज पर कर देने के लिए विवश 
नहीं किया जायेगा जिसकी श्राय का खास तौर से किसी विश्विष्ट 


( (९४७ ) 


घमे या घम्प्रदाय की रक्षा व उन्नति के लिए विनियोग फिया 
जाता हो ) 

१६००»किसी भी ध्यक्ति को, जो कि सार्वजनिक कोप से सचालित या 
सहायता प्राप्त करने वाल्ले किसी स्कूल में अध्ययन करव्षा हे, उस 
स्कूल में दी जाने बाली घार्मिक शिक्षा में भाग लेने या स्कूल 
में तथा उससे सम्बद्ध पूजा यह आदि में होने वाली धामिक 
पूजा में सम्मिल्षित होने के लिए बाधित नहीं किया जायेगा । 
नोट--यह घारा परामर्श समिति को पुनः विचाराधथ भेजी गई | 

१७०»दबाव व अनुचित प्रभाव के कारण किया गया पम-परिवर्तन 
कामून द्वारा रवीकृत नहीं किया जायेगा। 

मोट-यह धारा परामर्श सम्रिति को पुन; बिचारार्थ सैज्री गयी । 

१८---(१)--अत्येक प्रादेशिक इकाई में अल्पतंख्यकों की भाषा, लियि 
तथा संस्कृत की रक्षा की जायेगी और ऐसे कोई भी कानून 
एवं नियम, जिनसे कि इन अधिकारों पर-श्राश्षात होता हो 
नहीं प्रत्नलित किये जायेंगे । 

(२)--घर्म, सम्प्रदाय अथवा भाषा, किस्ती मी आधार पर श्राश्ित 
किसी अश्रह्पसंख्यक्र वर्ग के साथ राजकीय शिक्षणालयों में 
प्रवेश के मामले में भेदभाव नहीं, क्रिया जायेगा और 
मे उनपर किसी धर्म विशेष की शिक्षा ही जबरदस्ती लादी 
जायेगी । 
नोद--मष्ट उपचार फरासश समिति: को , पुनः विचारार्थ 

भैक्षी गई। 

(३)--अ--धर्म, सस्यदाय अथवा भाषा, किसी मी आधार पर 
आश्ित प्रत्येक अल्पसंख्यक बर्भ की किसा भी प्रादे 
शिक इकाई में अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा- 
सस्थाएँ खोलने व चलाने की श्राज्ञादी होगी | 

बं>-धर्म, सम्प्रदाय अथवा जाति किसी भी श्राधार पर 


( श्ध्छ 


आशित किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के हारा संचा- 
लित किसी भी स्कूल के साथ सरकारी सद्दायता देने 
के मामले में मेदभाव नहीं किया जावेगा | 


£६--किसी भी व्यक्ति या कारपोरेशन की कोई भी चल-अ्रचल संपत्ति, 
जिसमें किसी व्यवसाय या उद्योग में लगी पू'जी भी शामिल है, 
सरकारी कार्य के जिए तत्र तक नहीं ली जायेगी, जत्र तक ऊफि 
कानूत द्वारा इस प्रकार ती या श्रघिकार में की जाने वाली 
सम्पत्ति के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था न कर दी गई हो तथा 
यह स्पष्ट ने कर दिया गया ही कि किन लिद्धान्तों पर बे क्रिस 
हक़ से यह सम्पत्ति ली जायेगी । 

२०- (१)--किसी भी व्यक्ति को तत्र तकजु् के लिए दश्ड नहीं दिया 


दिया जायेगा जत्र तक कि उसने किसी ऐसे कानून का भज्ज 
नहीं किया हो जो कि उस जुर्म करने के समय प्रचलित हो, 
मे किसी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा दरड ही दिया जायेगा जो 
कि उस शपराध के करने के लिए कानून द्वारा मिद्दित दंड 


से बड़ा हो । 


(२)--किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के ,लिए एक से अधिक 


बार मुकदमा नहीं. चलाया जायेगा, न॑ किपी व्यक्ति को 
किसी फौजदारी के घुकदमे में स्वयं आपने विदद्ध गवाह बनने 


"के लिए विवश किया जावेगा |- - 
३१--(१)-- 


यूनियन तथा उसकी इरएक एकाई के सरकारी कानूनों, 
मिसलों ( रिकार्डों ) तथा अदालती कार्यवाहियों (प्रोसींडिंग्ज) 
को पूछे आदर व विश्वास के साथ स्वीकार किया बायेगा 
तथा इन कानूनों, रिकार्डों तथा कार्यवाहियों को किस दऊू 
से तथा किन परिस्थितियों में साबित किया जायेगा तथा 
उसके परिणाम का निश्चय किया जायेगा, इसका प्रतियादन 
यूनियन के कानून के अनुसार किया जायेगा | 


( १५४६ ) 


(१)--किसी भी प्रादेशिक इकाई में दिये गये ऋन्तिम फैसलों पर 
यूनियन के काबूनों ह्वारा लगाई गई शर्तां का ध्यान रखते 
हुए सारी चूनियन में अमल किया जाएगा | 

२०५--(६१)--इस बात की गारंटी की जाती है कि किसी भी कानून को 
लागू कराने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उ्युचित विधि के 
द्वारा सर्वोच्च न्यायाज्ञय ( सुप्रीमकोर्ट ) से अपील करने का 
शधिकार रहेगा | । 

(२)--इस सम्बन्ध में अ्रन्य अदालतों को जो अधिकार दिये जायेंगे 
उन पर श्राघात किये विना सर्वोच्च न्यायालय (,सुप्रीमकौर्ट ) 
को यह अधिकार होगा कि वह इस विधान में जारी किये गये 
अधिकार के अनुसार दैब्ियस कार्पस, मंडेमस, निषेधाशा, 
क्वीवारन्टो और सटीयोरेराई जारी कर सके । 

(३२)--इन प्रतीकारक कानूली कार्यवाहियों के प्रयोग का भ्रधिकार 
तब तक मुह्तबी नहीं किया जायेगा झत्र तक कि बिद्रोह, 
बाह्य श्राक्रमण, था झन्‍्य गम्मीर संकट काज़ में, सावेज्ननिक 
घुरक्षा की दृष्टि से वैसा करमा आवश्यक न हो | 

२३०० यूनियन की घारा सभा कानून बराकर यह निश्चय कर सकती 
है कि विधान के इस शज्भ से गारन्दी किये गये किसी अधिकार 
को सशखस्त सेनाओं तथा सार्वजनिक व्यवस्था रक्षा के लिए 

' नियुक्त लोगों ( पुलिस आदि) के लिये किसो हृद तक सीमित 
या मंध्रख किया जाय ताकि वे पूरी तह अपने कर्तव्यों का पालन 
पव॑ श्रनुशासन की रक्ष ॥ कर के 

२४०» यूनियन की धारा सभा ऐसे कामूल बनाय्रेयी जिनसे कि विधान 
के इस अंग में चित उन चीजों पर, जिनके लिये ऐसे कामूल 
की जरूरत है, अमल कराया ज्ञा सके, साथ ही वह इस अंग 
में अपराध घोषित किये गये ऐसे कार्यों के लिये दणडों का भी 


( १६०७ ) 


विधान करेगी जिनके लिये कि अ्रश्नी तक कोई दशड व्यवस्था 
नहीं है । 

इस महत्वपूर्ण मूलाधिकार रिपोर्ट को पेश करते हुए. सरदार पढेल 
ने कहा कि “रिपोर्ट में न्‍्याय सम्बन्धी अधिकारों का विधान है | दूसरे 
शाधिकारों के बारे में, जिसमें सामाजिक नीति के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों 
का समावेश है, बाद में रिपोर्ट उपस्थित की जायेगी ।? 

रिपोर्ट के सम्बन्ध में बोलते हुए परशिडत ह्ृदयनाथ कुजरू ने 
कहा कि “मेरी सम्मति में मूलाधिकारों में राज्यों के आपसी व्यापार की 
स्वतन्त्रता शामिल करना बांछुनीय नहीं है । ० वीं धारा प्रान्तों के 
अधिकारों में हस्तक्षेप करती है। एक प्रादेशिक इकाई को दूसरे के 
माल पर कर लगाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है | इसके बिपरीत 
इम प्रादेशिक इकाई को यह तय करने का अधिकार देना चाहते हैं कि 
उसकी आबादी क्या दह्वो १ रिपोर्ट की तजबीज का अर्थ यह होगा कि एक 
प्रदेश से दूसरे में बहुत प्रवासी आयेंगे | इसके असर पर आसाम की 
घथ्नाओं को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये ।” 

बंगाल की परिगणित जाति के प्रतिनिधि श्री ठाकोंर में श्रनुरोध 
किया कि “पमूलाधिकारों में ज्ञाति प्रथां को त्रिलकुल ही. उठा देना 
चाहिये। साम्यवादी सदस्य श्री सोमनाथ लाहिडी, ने कहा कि “यह 
पुलिस के सिपाही के दृष्किण से लिखी गई है। प्रत्येक अधिकार के 
साथ उसकी काट है जिससे सत्ताघारी दल अपने विरोधियों को स्वतन्त्रता 
से वंचित कर सके ।” | श्री राज गोपालाचार्य के सुधार-की चर्चा करते 
हुए. श्री लह्ठिड़ी ने कहा कि “सरदाल पटेल भाषण देने' के बाद हमें 
गिरफ्तार करना चाइते हैं, राजाजी तो हमें भाष॑णु ' से पूर्व ही गिरफ्तार 
कर लैँंगे। अतः यह रिपोर्ट ननावरी है।?.. 5 व 

उक्त रिपोर्ट पर विचार प्रकट करते हुए श्री तिधया ने कहा कि 
“आागिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और राजनीतिक अधिकार 
उपसमिति की बाद की. रिपोर्ट में -आ।येंगे |”? ' 


( रैईिह ) 


प्रो० एन० जी० रज्ञा ने कहा कि “रिपोर्ट एक मूल्यबान खरीतां 
है | कांग्रेस को पुलिस के सिपाहियों का ऐसा कठु अनुभव है कि मूला- 
घिकार पुलिस को कम से कम अधिकार देने की दृष्टि से बनाये गये 
हैं लेकिन उनका उद्दे श्य देश को नाज्ी या साम्यवादी दंग की डिक्टेटर 
शाही से बचाना है ।”” 

रिपोर्ट का उत्तर देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि “रिपोर्ट योंही 
ऊस्पटांग नहीं बना दी गई है | न तो यह कृत्रिम है और मे अकृत्रिम | 
यह उन प्रमुख वकीलों की तैयार की है जिन्होंने सब देशों के मूला- 
घिकारों का अध्ययन किया है | उपसमिति में दो दल थे | एक दल 
इतने झधिकार शामिल करना चाहता था जितनों पर आदालत से 
अमल कराया जा सके | बूंसरा दल इन अधिकारों को बहुत ही 
शावश्यक बादों तक ही सीमित रखना चाहता था। इस रिपोर्ट में इव 
दोगों के बीच के विचार हैं। तीसग दल जो पुलिस और कानून रखना 
ही नहीं चाइता था, उपसमिति में था ही नहीं । रिपोर्ट को सदस्यों के 
हाथों में गये १० घण्टे ही हुए हैं इतने से समय में ही इस पर १५४८ 
गशापत्र आ छुके हैं | यही इस बात का सूचक है कि सदस्य बहुत ही 
आष्ययनशौल हैं | परिपद्‌ इन संशोचनों पर अब विचार कर सकती है। 

इस प्रकार अलग-अलग धारादों पर बिचार आरम्प हुआ | 

पश्मिाषाओं बाली पहली धारा को साधारण से संशोधन के बाद 
झलग लिया गया | बूसरी घारा के लिए श्री सन्‍्तानम्‌ ने एक संशोधन 
पैश किया । दूषरी घारा में कह्ष गया है कि जो कानून बुनियादी अधि- 
फ्ारों के खिलाफ जायेंगे उन्हें रहा सप्का जायेगा। श्री सन्तानम 
से संशोधन पेश किया कि इन कानूनों को शासन विधान में संशोधन 
के हारा ही रद किया या घटाया बढ़ाया जा सकेगा। 

नागरिकता वाली तीमरी धारा पर खूब मनोरजंक बाद-विवाद छिंड़ा। 
परिभाषा के अभुसार “जो व्यक्ति मारतीय यूनियन में पैदा हुआ होगा 
या यूनियन के विधान के अनुरूप और उमके अन्‍्तर्गत रहकर बस गया 


( १६२ ) 


होगा, यूनियन का नागरिक माना जायगा ।/--सर दार पटेल ने सुकाय 
कि कुछ पेश किये गये संशोधनों की रक्षा करने के लिए. परिभाषा ४ 
ये शब्द और जोड़ दिये जायँ--“यूनियन की नागरिकता सम्बन्ध 
शतिरिक्त व्यवस्था यूनियन के काबूनों द्वारा की ज्ञा सकती है।” 

श्री पी० दास ने कद्दा कि “यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है भरी: 
इसके छामुसार विदेशियों के भारत में उत्पन्न हुए बालक स्वतः ईं 
भारत के नागरिक मान लिए जायेंगे ।”' 

अध्यक्षु डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि “ओऔ पी० दास द्वार 
उठाथे गये एतराज पर विचार करना चाहिये |” 

सर अल्लादि कृष्णास्थामी ने उक्त धारा की विशद्‌ व्याख्या करें 
हुए कहा कि>- नागरिकता का आधार जन्म या रक्त होता है। एंग्ले 
अमेरिकन विभावना है कि नागरिकता जन्म के ऊपर निर्भर है। जबवि 
यूरोपियन विभावना है कि उसे रक्त के ऊपर अवस्थित किया जाय । 
उपसभिति ने एंग्ली अमेरिकन बिभावना को ही तरजीह दी है | उन्होंमे 
कहा कि किसी नागरिक के नागरिक अधिकार प्राप्त करने का मतलब 
यह नहीं कि उसे राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हैँ |? 

इस पर खूब ह्वी बाद-विवाद हुआ । अन्त में सरदार पटेल ने कहा 
कि-- “जब साम्राज्य और संसार के अन्य भागों की नस्ल भेद सम्बन्धी 
गीति के विगद्ध हम संघर्ष कर रहे हूँ तो हमें नस्ल भेद सम्बन्धी नीति 
को प्रश्य नहीं देना चादिये ।” उन्होंने हँसी के मध्य पूछा कि “भारतीय 
नाभरिकता को प्राप्त करने के लिए यहाँ कितने आदमी बच्चों को 
कन्म देने आयेंगे । हम लोगों को आकस्मिक जन्म, के द्वाश आक- 
स्मिक नागरिकता से भयभीत नहीं होना चाहिये! यदि बाद में पता 
चले कि इस परिभाषा का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसमें 
परिवर्तन भी किया जा सकता है।” 

 'ओऔ राजमोपालाचार्य ने कद्दा कि “हम लोग एकतन्नीय नाग- 

रिकता की जन्म दे रहे हैं ।” 


( ऐडईडे ) 


डाक्टर काटजू मे परिभाषा के साथ सहमति प्रकट करते हुए कहा 
कि “आरतीय माता-पिताशों से विदेश में उत्पन्न हुए बच्चों कों 
भारतीय नागरिक समझा जाये, यह बात परिभाषा में और जोड़े देनी 
चाहिये |” 

सरदार पटेल ने कहां कि "नागरिकता सम्बन्धी अतिरिक्त व्यवध्था 
करने के अधिकार हाथ में शखने का अर्थ ही इस प्रकार के मामलों की 
व्यवस्था रखी जायेगी |”! 

डाबटर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि “मुझे परिभाषा से पूर्ण सन्तोष 
नहीं है परन्तु यह स्वयं भवन के तेय करने की बात है। इस विषय 
पर विवाद स्थगित किया जाये अथवा इस परिभाषा को स्वीकार 
किया जाये ।” 

इसके बाद भवन ने परिडत नेहरू के इस सुझाव को स्वीकार ऋर 
लिया कि अ्रध्यक्ष द्वारा प्रमुख कानून विशारदों की एक उपसमिति 
बनाई जाय जो उक्त परिभाषा की जांच करे | 

इसके बाद भवन ने समानता के अ्रधिकार वाली धारा पर विचार 
आरम्म किया | सरदार पढेल ने कहा कि “यह भेद भाव को मिटने 
बाला कानून श्रन्य देशों में प्रचलित कानून के आधार पर बनाया गया 
है । चूँकि मारत में अ्र्पुश्यता सम्बन्धी एक विशेष समस्या मौजूद है 

इसलिये इस विशेष अवस्था का सामना करने के लिये कुछ खास 

, व्यवस्था की गई है ।?” 

इस पर श्री सोमनाथ लाहिडी ने एक संशोधन पेश किया लिसमें 
कहा गया कि राज्य अपनी प्रजा में जिन जिन बातों को लेकर भेद नहीं 
करेगा उनमें राजनीतिक कार्य प्रणाली की बात भी जोड़ देनी चाहिये। 

सरदार पटेल ने इसका उत्तर देते हुए! कहा कि “भेदभाव ने करने 
बाली धारा आम शकल में ड्ेनी चाहिये। राजनैतिक कार्य प्रणाली 
पैसी भी हो सकती दे जिसके वि, न. केवल भेदभाव ही करना आव» 


( १६४ ) 


श्यक है बल्कि जिसका दमन तक आवश्यक हो सकता है” ( करतल्न 
ध्वनि ) 

,. इस पर श्री लाहिडी का संशोधन रद्द हो गया - किसी ने भी उसके 
पक्ष में मत नहीं दिये। 

श्री रोहिणी कु मार चौधरी ने सुझाव पेश करते हुए कहा कि 
वेशभूषा के श्राधार पर किसी वर्ग के साथ भेदभ/व न किया जाबे | 
अनेक यूरोपीयन भोजनालयों में भारतीय पोशाक पढद्विने लोगों को आज 
भी नहीं घुसने दिया जाता है ।” 

इसके उत्तर में सरदार पटेल ने कहा कि “कुछ लोग अभी तक 
दासत्व की मनोबृत्ति के शिकार हैं। और उससे अभी तक पीछा नहां 
छुड़ा सके हैं । श्रीचौधरी जन असुविधाश्ों की चर्चा कर रहे हैं वे 
अब गायब हो थुकी हैं| हाँ, यदि कोई नंगा होकर घुसना चाहे तो 
उसे घुसने नहीं दियां जायेगा (हँती।। अब वह जमाना आ गया है जन्र 
लोग जैसी चाहें पोशाक पहन कर जहाँ, चाहें जा सकते हैं |”! 

इस धारा पर उक्त और करीब १४ बूसरे संशोधन रद्द हो गये । 
इसके बाद भंबन ने सामानता अधिकारों बाली घारा नं० ७४ को मय 
हुप कक्षमों श्र और आ के पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया | इसके बाद 
६ ठी धारा को जिसका सम्बन्ध अस्पृश्यता से है, पूर्ण रूप से स्वीकार 
कर लिया | थारा न० ५ पर विचार दूसरे दिन के लिए स्थग्रित कर 
दिया गया । 

३० श्रप्रैल की बैठक में सर्वप्रथम धारा न॑० ५ पर वाद-बिवाद 
आरम्भ हुआ | यह धारा सरकारी नौकरियों. में समानता के अधिकारों 
के सम्बन्ध में है । इस घारा के पूर्च श्री बी० दास ने पूछा कि “क्या 
गारतवर्ष में जो ग्रफगान शरणार्थी हैं उनके बालकों को भी इस धारा 
के अधिकार भिलेंगे ।? श्री त्यागी ने पूछा कि “क्या प्रान्त मिबास के 
आधार पर नौकरी देने पर पात्रन्दी लगा सकेंगे । शी सूरजमल ने पूछा 
कि वया विक्की काबून के अधिकार कायम रखे जाई गे | सरदार पंटेल ने 


( शधप .) 


उत्तर देते हुए कहा कि “चारा में योग्यता का विधान है। यह किसी 
प्रान्त को नौकरी के मामले में कोई पात्रन्दी लगाने से नहीं रोकता । 
श्री सूरजमल ने जो प्रश्न उठाया है वह अगली घाराशों के अन्तर्भत 
आर जाता है। 


आगे चलकर पदवियों या खिताब न दी जाने वाली धारा का उत्तर 
देते हुए सरदार पटेल ने कक्ष कि मूलाधिकार समिति मे बंशानुगत 
पंदवियों पर रोक लगा दी है | चूंकि इससे सार्वजनिक जीवन भ्रष्ट 
होता है इसलिए जलोकमत उनके विरुद्ध है । 

८ वीं घारा पर भी काफी विवाद हुआ | इसके बाद बह संशोधित 
रूप में पेश होकर स्वीकृत हुई। संशोधित धारा पिछले पृष्ठों पर 
उदधृत की गई है| इस घारा| पर भ्री सोमनाथ लाहिड़ी ने सुकाव 
प्रेश करते हुए. कहा कि “जिस विशेष शअ्रवस्था में नागरिक स्वतंत्रता 
की सीमिति किया जाय उसका सीधा सम्बन्ध यूनियन की रक्षा के प्रश्न 
से हो, ने कि जब उसकी सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो ।” श्री निकोछस 
राय और श्री जयपाल सिंह मे कत्राइली इलाकों की ओर से बोलते हुए 
यह माँग पेश की कि इन इलाकों को सह आश्वासन दिया जाय कि 
उनकी रक्ता के लिए. इस समय जो व्यवस्था मौजूद है उसमें किसी मी 
प्रकार का अन्तर नहीं पड़ेगा ।” श्री जयपालसिंह ने यह भी कहा कि 
४क्बाइली लोगों के लिए भूमि का प्रश्न जीवन-मरण है |” 

परिबत नेहरू ने इस विवाद में भाय लेते हुए कहा कि “मूला- 
घिकारों का सम्बन्ध स्थायी सांमलों से है, न कि अस्थायी मामलों से | 
उन्होंने भी निकीलस राय और भ्री जयपाल सिंह के विचारों के साथ 
सहभति प्रकट की और उन्हें आश्वासन दिया कि कबाइली लोगों के 
साथ भारत की पूरी सहालु भूति है । 

सरदार पटेल ने श्री लाहिड़ी के संशोधन का. विरोध करते हुए 
बहा कि “श्री लाहिड़ी आन्तरिक व्यवस्था नहीं जाइते हैँ। कंबाइलियों 


( १६३ ) 


की ओर से बोलने वाले सदस्य इन इलाकों को इमेशा ही पिलुड़े हुईं 
देखना चाहते हैं | 


श्री लाहिडी का संशोधन गिर गया और श्री मुंशी द्वारा संशोचितव 
धारा अपना ली गई | यह धारा पीछे उद्धृत की जा चुकी है| 

इसके बाद सरदार पटेल ने धारा नं० ६ पेश की। यह चारा 
कानूनी कार्रवाई के बगैर किसी को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित न 
कर सकने के सम्बन्ध में है। 

इस शआवसर पर मूलाधिकार सम्बन्धी विचार स्थमग्रित कर दिया 
गया | और व्यापारिक व्यवस्था समिति की रिपोर्ट श्री के७ एम० मुंशी 
द्वारा पेश की गई | श्री मुंशी ने कद्दा कि “सीमिति व्यापार सम्बन्धी 
व्यवस्था को अन्तिम रूप देने में हमेशा ही श्रतमर्थ रही दँ, क्योंकि 
राजनीतिक मामलों पर जो निश्चय द्ोने बाला है उत्तका प्रभाव विधान 
परिषद्‌ के कार्य पर भी पड़ेगा | समिति ने यह सिफारिश भी की हे कि 
दो समितियों कौ नियुक्ति की जाये जिनमें से एक यूनियन के शासन 
विधान के मुख्य सिद्धान्तों के विषय में अपनी रिपोर्ट पेश करे और 
बूसरी एक आदर्श और अस्थायी शासन विधान के सिद्धान्तों के संबंध 
में रिपोर्ट दे । शासन विधान की रचना इस प्रकार होनी चाहिये 
कि भारत का कोई भी भाग उसे अपना सके और यदि कोई भाग 
फिलहाल अलग रहना भी चाहे तो बाद को परिवार में पुनः आकर 
मिल सके । उन्होंने सुऋया कि परिषद्‌ के अध्यक्ष १५ सदस्यों की एक 
समिति बनावें जो परिषद के अग्रामी अ्रधिवेशन तक यूनियन के शासन 
विधान के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करे और २ सदस्यों की दूसरी 
समिति बनायें जो अस्यायी और आदर्श शासन विधान पर अपनी 
रिपोर्ट पेश करे । 

कुर्ग के श्री पूनाचा ने सुकझाया कि तीन सदस्यों की एक उपसमिति 
खीफ कमिश्नर के प्ान्तों के मामले पर विचार करे । इसके बाद डा५ 


( १६७ ) 


पद्टामि ने आशा भरकट की कि समितियाँ प्रान्तों के पुर्सठम के प्रश्न 
पर भी विचार करेंगी | 

विधान परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि समितियाँ श्री पूनावा और 
डाक्टर पद्टामि के सुझावों पर विचार करेंगी | 

श्री मुशी का प्रस्ताव पास हो गया श्रौर समिति को व्यापारिक 
सम्बन्धी अन्तिम रिपोर्ट बाद को पेश फरने की अमुमति मिली । 

१' मई को विधान परिषद की बैठक में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं 
शशिक्षात्मक अधिकारों पर चर्चा हुईं । मनुष्य की बिक्रो और बेगार पर 
रोक लगाने सम्बन्धी घारा पर बड़ी गहरी बहस हुई। 

यह कह्ठा गया कि इससे अनिवार्य फौजी भरती में बाधा पड़ेगी । 
अन्त में डाक्टर अम्बेडकर की इस धारा को प्रमुख वकीलों की एक 

उपसभिसि के सिपुर्द करने की तजब्रीज मान ली गई | 

परिषद्‌ ने १० वीं धारा श्री मुंशी के संशोधन के साथ स्वीकार 
कर ली। इस धार में संघ प्रदेशों के ब्रीच व्यापार व श्रावागमन को 

स्वतन्त्रता का औिक्र है। यह धारा भी संशोधित रूप में ध्वीकृत हो गई 
जो पहिले उद्धृत की जा चुकी है । 

राज्य द्वारा सहायता प्रात्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा से सम्बन्ध 
रखने वाली १६ वीं घारा पर विचार नहीं किया गया। उसे सरदार 
पटेल के सुझाव पर उपसमिति के पास वापस भेज दिया गया | उप- 
समिति की सदी के बाद उस धारा का भमिम्नलिखित रूप इस प्रकार 
ही गया-+- 

“घाखा देकर, डरा धमकाकर या अनुचित दबाव द्वारा १८ वर्ष 
से कम उम्र के व्यक्ति का एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कानून 
द्वारा नहीं माना जायेगा |? 

श्री फ्रेक एन्थोनी ने कहा कि ४१८ वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के 
धर्म परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाने का अर्थ यह होगा कि ईसाई घर्म 
का प्रचार करने के अधिकार द्वारा जो सुविधा प्रास हुई है, उससे धर्म 


( श्षृध् ) 


वंचित हो जायेगा | बाल्यक श्वमांवतः ही अपने माता पिता के घर्म के 
अनुयायी होते हूँ । परन्तु वयस्क होने पर उस बालक को अधिकार 
रहेगा कि वह अपने जीवित माता-पिता के धर्म का अनुयायी रहे 
अथवा पुराने धर्म का अवलम्धन करे । 

दलित जातियों की ओर से बालते हुए श्री ठाकुर ने कद्ठा कि 
«धर्म-परिवर्तन उनकी जाति में सबसे अधिक होते हैं। घर्म-पर्चिर्तन 
करनेवालों को जो प्रलोभन दिये जाते हैं, उन्हें ग्रनुचित दबाव समझा 
जाय | श्री निकोलस राय ने कहा कि--“स्वयं मैंने १५ वर्ष की उम्र में 
धर्म परिवर्तन किया था | ईश्वर से सम्बन्ध स्यायित करने के सामले में 
(८ वर्ष की बंदिश लगाना उचित नहीं |”? 

श्री गुस्षोत्तमदास टणडन ने कहा कि “यद्याति अगिक्रांश कॉश्रेसी 
धर्म प्रधार का अधिकार दिये जाने के विरुद्ध हैं तथापि वे शज्ञी हो 
गये हैं, जिससे ईसाई और शून्य बर्ममताबलस्थजी उसके साथ रहें । 
परन्तु इस विपय पर झनेक संदर्यों के भिन्न मत ४ । बच्चों को घर्म- 
परिवर्तन से रक्का की जानी च्ाहिये। यदि माता पिता जर्म-पतिवत। 
करना चाहते हों तो बच्चों फे लिये अभिभावकों के व्यवस्था करना 
कठिन नहीं रहेगा |” 

श्री घीरेनदत ने सुझाया कि इस भारा को उपसभिति 
करना चाहिये । 

रेबरेण्ड डी० सौजा का सापणु इस सम्पन्ध मे बहस ही गम्भीर 
एवं प्रभावशाली रहा । उन्होंने कहा “उक्त बारा के द्वारा जो 
समस्या उठ खड़ी होगी, वह केबल अल्प-संज्यक समस्या गांच नहीं 
है | उसमें कानूनी पेचदणिियाँ भी भरी हुआ हैं| धर्म सम्बन्धी १४ वीं 
भार जिस ढंग से पास की गई है, उप्तसे अहृपन्संस्यक जातियों फो 
इतना अधिक आश्वासन सिल्ला है कि उन्हें झत्र ओर भी अधिक 
संरक्षणों की मांग नहीं करना चाहिगे। परन्तु साथ ही पारिवारिक 
आधिकार के सिद्धांत के सम्बन्ध में श्री एम्थोनी ने जो कुछ कहा है बह 


क्ष के 


के सिपुु 


( १६६ ) 


भी काम की बात है।” उन्होंने अपने पहिले के वक्ता के इस कथन 
के साथ सहमति प्रकथ की कि अध्यक्ष महोदय ने अन्य दो चिवादग्ररू 
घागाओं पर जिचार करने के लिये प्रसिद्ध काबून विशारदों की जे 
सप्रिति पनाई है, बह इस मापले पर भी ध्यान पूर्वक विचार करे | 

श्री अलगूराय शस्त्रा शौर श्री जगतनारायण ल्ञाल ने श्री मुन्शी के 
संशोधन का समर्थन किया । श्री जगतनारायण लाल ने कहा कि संसार 
के शभ्रन्य किसी भी देश के आअधुमिक शासन विधान ने धर्म प्रचार 
सम्बन्धी अधिकार को स्वीकार नहीं किया है | इपलिये जब हमने अत्पय- 
सख्यकों के प्रति अपनी सदृहच्छा का परिचय दे दिया है तो उन्हें भी 
श्री मुंशी के संशोधन से सहमत हो जाना चाहिये । 

डा० अम्बेडकर ने एक विद्गत्तापूर्ण वक्तता के सिलसिले में 
बताया कि “श्र मुंशी के संशोधन को स्वीकार करने में क्या कठिनाइयाँ 
है । इस मामले पर मूछाधिकार समिति और अल्पसंख्यक उपसभिति 
ध्यानपूर्वफ विचार कर रही हैं, पर उन्हें इस समस्या का कोई हल नहीं 
मिला । धारा सें यह व्यवस्था अवश्य ही रहना चाहिये कि नाबालिग 
बक्वोीं को उनके अभिभावकों की रजामन्दी के बगैर कसरे धर्म में परि- 
॥तित ने किया ज्ञाय । 

सरदार पटेल ने बहस का उत्तर देते हुए! कहा कि,, सामूदिक घधर्म- 
परिवर्तन के, डशा घमका कर और दबाव डालकर धर्म परिवर्तत कराने 
के तथा अगाथ और नाबालिंग बच्चों के धर्म परिवर्तन फे उदाएणश 
भौजूद हैं। हम लोगों ने इस समस्या का इल पाने की तीन बार चेष्टा 
की, पर ऐसा इत् ने पा सके जो सबको स्वीकार्य होता । 

अब्त में इस धारा को भी परामशं-दायिनी-समित के पास भेजे 
जाने के बाबत प्रस्ताव सर्वध्म्पति से पास हुआ । 

इसके बाद परिषद ने सांस्कृतिक और शिक्षुश सम्बन्धी अधिकारों 
से सम्पन्ध रखने वाली धारा पर बिंचार किया | विचारोपराण्त पहिली 


क्र 


( ९१७० ) 


और तीसरी उपधाराएँ स्वीकृत कर ली गई' और उपधारा न॑ २ पशपर्श 
दायिनी सप्तिति के पास विचारा्थ भेज दी गई।, 

२ मई को पुनः मूलाधिकारों पर बहस आरमस्म हुई | नागरिकता 
सम्बन्धी परिभाषा को सरदार पटेल ने फिर द्वाउस के सामने पेश किया, 
किन्तु श्री के० मन्तानम्‌ ने चताया कि इसमें एक त्रुटि यह रह गई है कि 
जो लोग ऐसी ग्थिसतों में पैंठा हुए दो जो यूनियन में शामिल नहीं 
हुईं होंगी, परन्तु जो स्थाया रूंप से ब्रिटिश भारत में रदते आये हों, 
उनकी नागरिकता को कोई व्यवस्था नहीं की गई है | 

इस परिषद्‌ की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि डाक्टर अम्मेट- 
कर विधान-परिषद के प्रत्गेक कार्य में विशेष दिलचश्पी दिखा रहे: झ्ीः 
अर्डी लगन से कार्य कर रहे हैं| वे एक धैंच रो दूसरी बैच पर बारबार 
जाते देखे गये । वे परिषद के प्रधान व्यक्तियों में मिने जाते हैं | 

आज परिषद ने वादविवाद के उपरान्त १६ से लेकर २४ घाराएँ 
पास को | इस प्रकार समस्त मूलाधिकार समिति की रिपोर्श पर विम्वार 
होकर वह स्वीकृत की गई । उसकी कुछ घाराएँ परामर्श-दगिनी-सर्मिवि 
के सिपुर्द बिचाराथे की गई हैं। ह 

श्री० के० एम० मुन्शी ते नागरिकता को परिभाषा और बेगार 
कौर सैनिक अनिवार्य भर्ती सम्बन्धी घाराओं के सम्बन्ध में प्रमुख 
कानून विशारदों को रिपोर्ट की | नागतकता की परिभाषा वालों घारा 
को एंग्ली अमेरिकन कानूत के आधार पर बनाया गया है। परिभाषा 
इस प्रकार है - 

' “हर ऐशा व्यक्ति, जो यूनियन में उत्पन्न हुआ हो और उसके 
कानूनों के मातदत दो, दर ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म के समय उसके 
प्राता-पिता यूनियन के नागरिक रहे हों और हर ऐ,ता व्यक्ति जो यनियन 
में दी बस गया हो, यूनियन का नाशरिक ऋलायेगा | यूनियन की 
नागरिकता प्राप्त करने या उसका अन्त करने के सम्बन्ध में अ्रविश्चति 
व्यवध्या' यूनियन के कानून छारा की जायेगी |”! 


'( १७१ ) 

सरदार पटेल ने' प्रस्ताव ' किया कि “परिभाषा को अपना 
लिया जावे | ' 

ओ० सन्‍्तानम्‌ ने सुक्राथा कि “परिभाषा में एक चुटि रह गई हे 
फि इससे उन लोगों की नागरिकता की व्यवस्था नंहीं है जो भारत के 
नागरिक नहीं है | इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है, क्‍योंकि कुछ 
ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उन रियासतों में पैदा हुए. हों जो यूनियन 
में शामिल्ल नहीं होंगे और जो ब्रिथ्श भारत में स्थायी »प से रहते 
हों | यदि उनके लिये कोई व्यवस्था न की जायेगी तोचे यूनियन फी 
नागरिकता से बंचिन हो जायेंगे |”? 

सरदार पठेल ने बताया कि “इध बात को उठाने का यह. अवसर 
नहीं है |” 

भी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सर अल्लादी कृष्णामाचारी और 
ड्ा० अम्बेडकर ने इस मुद्दों के महत्व को समझाया और अन्त में यह 
ते हुआ कि परिभाषा को पुर्नविचार के लिये परामर्श-दायिनी-समिति 
के पात बापस भेज देना चाहिये ।इसो प्रकार बेगार और सैनिक 
छानवार्य भरती सम्पन्धी घारा भी श्री मुस्शी के सुझाव पर परामर्श- 
द।यिनी-समििति के पाख भेज दी गई | ु 

४ मई को विधान-परिषद की कायवाही देखने के लिये महाशज 
पटियाला दर्शकों की गैलरी में पूरे समय तक बैठे रहे । 

परिषद को स्थगित करने से पूर्व डा० शजेम्द्रप्साद ने विधान को 
अन्ततः हिन्दुस्तानी में स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया 
आर कह्दा कि वे इस कार्य के लिये योग्य व्यक्ति नियुक्त करेंगे। इसके 
बाद अधिवेशन स्थगित हो गया । । 

ता० ४ मई को विधान परिषद्‌ के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने 
विधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिये १ संघीय समिति और २ 
प्रांतीय विधान समिति फे निर्माण की घोषणा की 
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संघीय-विधान-समिति 
१--पंडित जवाहरलाल नेहरू 
२--मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 
३-- पशिडत गोविंद वल्लभपन्त 
४“-- भरी जगजजीवन राम 
पू>>छा० अम्बेडकर 
६--सर शल्लादी कृष्ण स्व्रामी अ्रय्यर 
७->श्री कन्हैयालाल मुंशी 
्८--प्रो० के० थी शाह 
६---डा० श्यामा प्रसाद पुकर्ी 
१०--सर०» बी० टठी० कृष्णामा नारी 
११--सरदार के० एम० पांन्निकर 
१२५--सर एन० गोपाल स्वामी अयंगर 
१३--»श्री गोविन्द मेनन 
हा # 


शांवीय-विधान-समिति 


१--सरदार बल्लमभाई पटेल 
२--ड० सुब्रायन 

३--डा० पट्टामि सीता मैया 
४-भ्री० वी० जी० खेर 
४०-श्री बृजअलाल बियानी.._ 
६--डा० कैलाश नाथ काटजू 
७-- भरी हरेकृष्ण मेहताब 
८+-शभी किरण शंकर शव 
६--श्री फूलन प्रसाद बम 
१०--भी शेहिनी कुमार चौधरी 
११... शी जयरामदास दौलतरास 


( एके ) 


१५---भ्री सरदार सण्ज्यल सिंह 

१३--श्री दीवान खमनलाल 

९छ-- भी सत्यनारायण सिंह 

१५४७-शी पून्चाना 

१६-४० पी० के० सेन 

१७--श्री राधावृस्थ रथ 

१८३-->भी रफी श्रहममद किदबई 

१९---भ्रीमती इंसा मेहता 

२०---श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर 

४६४--डा० एच० सी० सुकर्जी 

२ए---भी आचार्य कृपलानी 

२३---श्री शंकश राव देव 

२१४--भी दिवाकर 

४६४०-भथ्री नागपष्पा 

ये दोनों समितियाँ क्रमशः संघ व प्रान्तों के विधानों के मरिविदे 
है 
सैयार करेंगी । 
इस अधिवेशन पर एक दृष्टि 
विधान परिषद्‌ की यह बैठक एक काफी लम्बे अरसे के बाद हुई । 

कब पिछुली बैठक स्थगित हुई थी तो यह आशा की गई थी कि अगले 
शपिवेशन में मुस्लिस लीगी प्रतिनिधियों के लिए. भी भाग तैना संभव 
होगा फिन्तु मुस्लिम लीग ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और इस बात की 
कोई आशा नहीं रह गई कि तीग मंत्रि सिशन की योजना के आधार 
पर देश के दूसरे दलों के साथ विधान बनाने के कार्य में सहयोग देते 
को प्रश्तुत्त होगी | प्रिलम लीग श्रपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग 
ही पकाने पर तुली हे । विधान परिषद्‌ ने आब तक लीग के सहयोग 
की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए. फूक फूक कर कदम उठाया है । 


/( 'हछ४  ) 


किन्तु अब इन्तजार की सीमा खत्म हो चुकी है। विधान निर्शय का 
कार्य तो वैसे ही जरूरी था, पर सरकार की फरबरी २० फरवरी की 
घोषणा ने उसे और भी जरूरी बना दिया । अत्र यू निताग्त आवश्यक 
हो गया है कि विधान जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाय, ताकि 
बह मशीनरी खड़ी की जा सके जो सम्रय पर बृटिश हाथों से 
सत्ता ग्रहण कर सके। परिषद के अ्रध्यक्ष ड।० राजेन्द्र प्रसाद ने 
अ्रगामी अक्टूबर तक की अवधि सूचित की है. और यह आशा करनी 
चाहिये कि विधान-परिषद और उसकी विभिन्न समितियाँ अपना कार्य 
इस अवधि तक सप्ताप्त कर लेंगी। जब कि मुस्लिम लीग विधान 
१रिपद्‌ में शरीक नहीं हो रही है तो विधान-परिषद के लिए मंत्रिसिशन 
की योजना के अनुसार तीन घविसायों में विभाजित होना जरूरी नहीं 
रह गया है | विधान परिषद जो विधान बनाय्रेगी वह देश के उन्हीं 
भागों पर लागू होगा जो उसे स्वीकार करने को रजामन्द होंगे । यह 
ह। सकता है कि देश के कुछ हिध्से उस विधान को स्वीकार ने करें | 
ऐसे हिस्से कितने होंगे और उनकी सीमाएँ क्या होंगी यह तो उन 
चर्चाओं के परिणाम स्वरूप तय होगा जो पिछुले दिनों हुई हैं. था 
अगले एक दो महीने में होंगी । किन्तु जिन लोगों पर विधान बनाने की 
जिम्मेवारी है वे अपने दायित्व को समझते हैं और वे ऐस। ही विधान 
बना सकते हैं जो उसकी सीमा में आने वाले सभी वर्गों के लिए समा- 
घान कारक होगा | 

विधान परिषद का यह अधिवेशन संक्षित रहा । किन्तु इसमें कुछ 
देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का शामिल्न होना महत्वपूर्ण है। यह खेद 
का विधय है कि काफी समय मिल जाने पर भी सभी देशी राज्यों के 
प्रतिनिधि इस अधिवेशन भें शामिल नहीं हुए हैं। कुछ राजा छाभी 
भी हिचकिया रहे हैं और शामिल होने के पूर्व विधान-परिषद से कुछ 
बातों के बारे में आश्वासन प्राम करना चाइते हैं । ये ऐसी बाते हैँ 


सह, 


जिनके बारे में देशी राज्यों के प्रतनिधि विधान परिषद में शामिल' 
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दोकर चर्चा कर सकते हैं। कित्त क़तिपय नरेशों ने ,अग्यथा पत्ष 
ग्रहण किया है। वे यह मूल जाते हैं कि राजबंशों की रक्षा, देशी राज्यों 
की आमन्तरिक स्वतंत्रता और भौगोणिक सरीमाश्नों की रक्षा विधान 
परिषद के ब्रिटिश भारतीय हिस्से द्वारा दिये गये आश्वासनों पर निर्भर 
नहीं करती, बल्कि रियासतों की जता की सदूभावना पर निर्भर करती 
है। जो राजा देशी राज्यों को विधान परिषद से अलग रख रह 
हैं, वे न केवल रियासती जनता की बल्कि ब्रिटिश भारत के लोगों की 
सहानुभूति भी खो रहे हैँ । इसके विपरीत जिन राज्यों ने विधान “परिषद 
में शामिल होने का निशुणयय किया है और इस अधिवेशन से अपने 
प्रतिनिधि भेजे हैँ, उन्होंने अ्रपती देश नि का सक्रिय परिचय दिया है । 
और मारत की एकता व अलएडता सिद्ध क्से की दिशा में महत्वपूर्ण 
ओग दिया है | इस प्रकार पहिली बार राजाओं और श्यिासती जनता 
के बास्तबिक प्रतिनिधि एक महान कार्य में शेष भारत के साथ हिस्सा 
के रहे हैं। उनका यह कार्य साइसपूर्ण अ्रथच प्रशंसनीय है । । 
ऊपर लिखा जा चुका है कि विधान-परिषद्‌ का यद्द अधिवेशन 
तीन महीने बाद हुआ । अच्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद और परिषद्‌ 
के प्रमुख प्रवक्ता पशिडत जवाइरलाज़ नेहरू और संब अधिकार सम्रिति 
की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सर गोपाल स्वामी श्रयंगर स्मी के भाषणों 
में यह ध्वनि थी, मानो देश विभाजन एक निश्चित तथ्प हो शया है 
और इृथ तरह कार्य करमा चाहिये कि इर लत में उप्ते जमाया जा 
सके | रियासती प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस सम्मेलन की एक महत्व- 
पूर्ण घटना रही, लेकिन लीग का दल उ्यों का त्यों द्वी है । साथ ही 
यह भी कह्ा जा रहा है कि या तो लाहौर में या कराची में पक्रिस्तानी 
विधान परिषद्‌ की स्थापना दोने बाली है। तथा भ्रन्तरिय सरकार भी 
विभक्त द्वोकर हिन्दुस्तान की अलग तथा पाकिस्तान की अलग हो 
जायेगी । ये दोनों श्रन्‍्तरिय सरकारें फिलहाल एक ही गवर्नर जनरल 
के अधिपत्य में कार्य करेंगी । इन सत्र बातों से यह स्पष्ट हे फि देश 
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का विभाजन होगा | विभक्त भारत रक्षा व्यवस्था की दृष्टि से स्वयं 
अपने लिए नहीं बरन्‌ ब्रिटिश हित की इृष्टि से भी अवाछुनीय ही 
होगा | लेकिन आयरलैण्ड के अलस्टर की तरह पाकिस्तान भी अगर 
ब्रिटिश का पुछुल्ला बनकर रद्दना स्वीकार कर ले तो भारत से जाकर 
भी ब्रिठेब भारत में अपनी ताकत बनाये रह सकता है और उस हालत 
में संयुक्त भारत के चजाय वह विभक्त भारत पपतन्द्‌ करे अस्वासाविक 
नहीं | यही बात उन राज्यों के बारे में मी मानी जा सकती है जी अपनी 
शक्ति के बजाय अंग्रेजों या पाकिस्तान के बलपर भारतीय संत्र से स्वतंत्र 
रहने की इरुछा रखते हैं जहाँ ऐसे विभीषण विद्यमान हों वहाँ इस तरह 
की संभावनाएँ बराबर रहेंगी, इसीजिए विधान-परिषद का ऐसी 
संभावनाओं को सामने रखकर काम करने का निश्चय अनुचित नहीं 
कहा जा सकता । 

जहाँ तक इमारे देश का सवाल है, मौलिक अधिकारों का प्रश्न 
सबसे पद्विल्ते श्री स्वर्गीय चक्रवर्ती विजय शाघवाचार्य न पंजाब की अम्मत- 
सर कांग्रेस १६६६, में उठाया था। जब्न दूसरें साथ नागपुर में वह 
स्वयं कांग्रेस अधिवेशन के समापति बने तो इस प्रश्न को और महत्व 
प्रिल्ला' | दस साल बाद करांची कांग्रेस में मौश्चिक अधिकारों का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ और अगस्त १६३१ में अम्पई में कांग्रेस महारामिति 
ने विचारपूर्ण संशोधन परिवर्तन द्वारा उसे व्यवस्थित रूप दिया। 
फल्नतः हमारे सामने स्पष्ट रूप में वह खाका आया जो श्षपत्री स्वतंत्र 
हसती में हमें आवश्यक है। 

“प्रारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय में ज्ञो कि काबून 
शोर सदाचार के विरुद्ध न हो अपनी स्वतंत्र राय एप्ट करने, श्वतंत्र 
संस्थायें और संघ बनाने तथा बिना हथियार ' ऐौर शान्ति पूर्वक 
एकत्र होने का अधिकार है ।«्यह बताते हुए + प्रेस द्वारा स्वीकृत 
मौलिक अधिकारों में घोषित फिये गये प्रत्येक मागरिक को धार्मिक 
विश्वास एवं आवरण की स्वतंत्रता है। अल।-संख्पक जातियों की संस्कृति, 
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उपयोग की भाषा और लिपि की रक्षा की जायेगी, सत्र नागरिक कानूनी 
की दृष्टि से समान हैं, सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक वस्तुओं 
में किसी के साथ भेद नहीं किया जायेगा, कानूनी ग्राधार के बिना ने 
किसी कि स्वतंत्रता का अपहरण किया जायेगा,न घर ज्ायदाद में प्रवेश, 
या कुर्की या जब्ती की जायेगी, घामिक तटस्थता, वालिंग मताधिकार, 
शअ्रमण सघ्वातंत्रय, दासत्व हीनता आदि का सत्र नागरिक उपभोग करेंगे। 

अन्र जन देश का स्वप्न पूरा हो रहा है, श्रौर वास्तविक रूप में 
विधान निर्माण दो रहा है,नई परिस्थिति एवं वास्तविकताश्रों को सामने 
रखकर, उपयुक्त मौलिक अधिकारों को हम नये रूप में पायें तो 
आश्चर्य नहीं होगा चाहिये | यह बताने की जरूरत नहीं कि पहिले 
केवल कांग्रेसियों का दिमाग ही इस काम में लगा था और एक तरह 
से अ्रस्वाभाविक परिस्थिति में ही यह काम हुआ था । इसके विरुद्ध इस 
बार मुस्लिम लीग को छोड़कर देश के सभी वर्ग इस कार्य में साभी- 
दार हैं और बूटेन से सत्ता आपत्ति के बाद इसी के अनुसार काम चलाने 
का खयाल परिस्थिति भें वात्तविकता ला रहा है । सरदार पटेल हारा 
मौलिक श्रणिकारों का जो गतौदा पेश किया गया यह बही नहीं है जो 
काँग्रेस स्वीकार कर चुकी है। जहाँ तक वर्तागान संसौदे का सम्बन्ध है, 
ऊँचे दर्ज के कानूनशों और विधान-शाख्तियों का उससे हाथ है | फिर 
भी परिषद में हुई बहसों से ध्यष्ट है कि श्रभी उसे और ठोस और 
परिपूर्ण बनाया जायेगा | हमें आश। दे कि बहस और संशोधनों की 
कसौटी पर कसा जाकर वह ऐसे ओेष्ठ और ठोस रूप में निर्मित होगा 
कि विभिन्न देशों में स्वीकृत मौलिक अधिकारों की सभी श्रच्छाइयों का 
उसमे समावेश हो जायेगा और बुराइयाँ निकल जायेंगी । 

जो खाका श्रभी ५...” सामने है वह कमर महत्वपूर्ण नहीं है। 
भारतीय संघ की भाग, + की व्यवस्था बहुत ही उदार रखी गई है। 
सपानता की स्ष्ट गारंटी है, अस्पृष्यता को उसके स्पष्ट रूप में खत्म 
का उसमें ऐलान है, उपाधियों के प्रवोभनों से बचने का उसमें स्पष्ट 


( शिएक ) 


संकेत है । जनता की शक्ति और नैतिकता को दृष्टि, में रखते हुए" स्वतंत्र 
बिचरण, संगठन व्यवसाय, |क्षम पालन, भाषा, 'लिपि, संस्कृति आदि 
की स्वतंत्रता है, अल्प संफ़्सकों की द्वित रक्तां की गारन्टी है। बालिए 
मताधिकार है और १८ वष्ष से अल्पायु बालकों से कारखानों में काम 
न लेने का स्पष्ट विधान,है,| कौन, सा मौलिक अधिकार क़िस, रूप में 
व्यक्त दोना चाहिये यह निर्शंय करमा विधाम' शास्त्रियों का काम है| 
जैसी इस रिपोर्ट पर गम्भीर बहस हुई है, (इसी से पता चलता हे कि 
कोई भी खामी अब इसमे नहीं रहेगी। अ&- प्रसन्नता की बात है कि 
रियासती प्रतिनिधि भी इस बहुस में सम्मिलित हुए थे। इसका यही 
अथे है कि जो भी मौलिक श्रश्निकारु निश्चित हुए या होगे वे भारतीय 
संघ की अंगरूप रियामतों, में क्री उसी रूप में व्यवहुत होंगे । रियासती 
प्रजा और बृटिश मारतीय प्रजा के बीच खड़ो कृश्षिम दीबारें इस प्रकार 
अनायास ही टूट गई हैं, यह:फम महत्वपूर्ण नहीं है | विभाजन की पुकार 
के बीच भी इस प्रकार भारत एक हो रहा है, यह हमें गूलना न चाहिये। 
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फारशइएशड 


[१] 
बिटिश संत्रि-मिशुन ७वं वायसराय की 
१६ भई की धोषणा-- 


४बक्तष्य में स्मरण कराया गया है कि ब्रिटिश प्रधानभम्धी ने 
प्रतिनिधि -मणइल को भारत द्वारा जितना शीक्ष और पूर्ण रूप से 
सम्भव दो सके उतना शीघ्र और पूर्ण रूप से स्वाधीनता प्रास करने में 
सहायता प्रदान कश्ने के ऐतिहासिक कार्य के लिये भेज्ञा था। अतः 
प्रतिनिधि-मएडल और वायसराय मे भारतीय राजनैतिक दलों के मारत 
की शखणश्डता अथवा बंटवारे के आधारभूत प्रश्न पर क्रिसी समझभौते 
पर पहुँचने में सहायता प्रदान करने के लिये सरसतक अधिक से अधिक 
पअथत्य फिये । इन प्रयतों को परिणाम हुआ शिमला सम्मेलन, जिम 
दोनों ही दल किसी समझीते पर पहुँचने के लिये श्रधिक से अधिक 
स्यायत करने को तेयार थे किन्तु अन्त भें किसी ध्रमझौते पर पहुँचना 
अमसम्पव सिद्ध हुआ । इसलिये श्र प्रतिनिधि मगृइल ने इस बात का 
वात्दाहिक प्रबन्ध फरले का निश्चय कर जिया है, िपसे भारतीय 
भारत के भावी पिवान का निर्णव कर सके और वुरुू्त ही एक शतः:- 
काक्षीन सरकार की स्थापना दो सके | ््ि 

“प्रतिनिधि-्मएडल का कथन दे कि उसने मिकट से तथा तट- 
स्वतापूर्यक भारत के विभाजत को वस्मावना पर विचार किया है, 
क्योंकि बढ सुबल्लभायों को इस वाध्तविक तथा उत्कद चिन्ता से बहुत 
डी प्रभावित था कि कहीं मुखतमार्नों को निरन्तर दिल्‍्बू मद की आाधीनता 
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मेनरदना पढ़े | मए्ढल का विचार है कि यदि भारत में आन्तरिक 
शांति रहती है तो बह ऐसे ही उपायों द्वाग सुरक्षित रह सकेगी जिनसे 
कि मुसलमानों को यह आश्वासन मिल्ल सके कि उनकी संस्कृति, धर्म 
ओर आशिक व्यवस्था तथा अन्य बातों पर प्रभाव डालने वाले विषयों 
पर उनका नियन्त्रण रहेगा । मण्डल ने एक तरफ से तो पाकिस्तान के 
ऐसे पृथक सत्ता सम्पन्न राज्य के सम्पन्ध सें बिचार किया है जिसमें 
सुध्निपलीग ने छुः प्रान्त रखने का दावा किया है और सीमाओं के 
संशोधन की बात स्वीकार की गई है श्रौर दूसरी तरफ मशडल ने उस 
वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया है जिसमे अपेक्षाकृत लघु सत्ता- 
सम्पन्न पाकिस्तान की स्थापना की आत थी और जो केबल मुस्लिम 
बहुमत वाले प्रदेशों का मिल्लाकर दी बनाया जाना था ।” 

#इनमे से पहिले विकल्प का स्वीकृति की सिफारिश करने में 
मण्डल असमर्थ है, क्योंकि ऐसे पृथक राज्यों मे उन बढ़े बड़े गीरमुस्लिम 
तत्वों को शामिल करने का बह कोई ओचित्य नहीं समझता जो उन्तर 
पश्चिमी क्षेत्र में ३७६ प्रतिशत तथा उत्तर पूर्ब ज्ेत्र में ४८१ प्रति- 
शत्त होंगे। दूसरे बिकल्प को वे अव्यबद्गिक समझा कर अध्वीकार 
करते हैं क्योंकि उसमे पंजाब की समस्त अग्बाला और जालनघर 
कमिश्नरियों, सिलहंट जिले को छोह़कर मस्त आसाम प्रान्त तथा 
कल्ंकता संहित पश्चिमी बंगाल के एक बड़े भाग को प्रस्तावित जैव से 
बाहर निकाल देना द्वोगा | प्रतिनिधि सशडक का यह विश्वास है. कि 
पंजाब और बंगाल का विभाजन इन दो प्रान्ती के अत्यधिक मिब्ा्सियों 
की इच्छा तथा हिंदी के बिझक्के दोगा और पंजाब के किसी भी विभाजन से 
सिख अवश्य दी विभाजित हो जायेंगे | 

“सत्ता सम्पन्न एक पृथक पाकिस्तान की स्सना के विशृद्ध श्राधिक, 
सैन्च और शासन सम्बन्धी जोरदार कारण भी हैं। इसलिये बढ प्रति- 
मिधि मणदल अदधिश सरकार को यह शाय देगे में असमर्थ है कि 
भारत में सत्ता सम्पन्न दो चिलकुल पृथक राक््यों को सत्ता इस्तान्तरित 


( है ) 


कर दी ज्ञाय । किन्तु इस निर्णय का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने 

मुसलमानों के बास्तविक भय पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया कि 

उनकी संस्कृति तथा उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन एक 
ऐसे शुद्ध संयुक्त भाग्त में विल्लीन है। जायेगा, जिसमें हिन्दू अवश्य ही 
सर्वोपरिस्थिति में हागे।” े 

“देशी राज्यों के सम्बन्ध में अतिनिधि मशइल का कहना है कि 
यह बिलकुल ही स्पष्ट दे कि ब्रिटिश भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर 
लेने पर, चाहे खह ब्रिटिश राष्ट्र मएडल में रहें या इससे बाहर, देशी 
शज्यों और ब्रिटिश सम्राट के बीच जो अग् तक सम्बन्ध रहे हैं, वे बाद 
में नहीं रह सकेंगे | ब्रिटिश सम्राट द्वारा सर्वोच्च सत्ता न तो अपने पास 
रखी जा सकती है और न नयी सरकार को इस्तान्तरिंत की जा सकती 
है | देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस प्रतिनिधि मल को विश्वास 
दिल्लाया है कि भारत के नवीन उत्थान में सहयोग देने के लिये दे 
तैयार और इच्छुक हैं। विधान-निर्माण में देशी राज्य किस ढंग से 
सहयोग प्रदान करेंगे, यह निश्चय द्वी सोच विचार श्रौर बातचीत 
का विभय होगा | 

“तदनुसार प्रतिनिधि-मश्डहल की सिफारिश है कि नव विधान 
का आधारभूत स्वरूप हस प्रकार हो--- 

१.....सपमस्त भारत का एक संघ होना चाहिये जिसमें ब्रिटिश भारत 
कर देशी शज्य हैोगे और यह निश्ल विधयों का संचालन 
करेगा--पर राष्ट्र विषय, शक्षा ज्यवस्था, बातायात, और उसे 
उपयुक्त विषयों के लिये धन प्राप्ति करने के आवश्यक अधिकार 
प्राप्त दोने चाहिये ' । 

२-- संघ भारत भें एक शासन परिषद और एक व्यवध्यापक, 
मश्दल दो, जिनकी रचना ब्रिटिश भारतीय और देशी राज्यों 
के प्रतिनिभिनों को लेकर की जाय । जिस किसी प्रश्न को लेकर 
व्यवस्थापक मण्दल में कोई बड़ी सास्प्रदाभिक समस्या उठ खड़ी 


( थे) 


हो, उसके निर्णय के लिए; उपरिथित प्रतिनिधियों का बहुमत और 
दोनों प्रमुख सब्धदायों में ;से प्रत्येक का सतदान और साथ ही 
उपस्थित और मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत 
प्रयोजनीय हैं | 
३--संध के विषयों को छोड़कर अन्य समस्त विषय और समस्त झव- 
शिष्ण शभिकार प्रान्तों को प्राम्त होना चाहिये । 
४---संघ को दिये गये विषयों और अभिकारों को छोड़कर, देशी राज्यों 
के पा शेष सारे विघय और अधिकार होंगे । 
छू>>पाम्तों को शासन परिषरदों और व्यवस्थापक भण्डलों के साथ-साथ 
गुथ बनाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिये और प्रत्येक गुट को उस 
प्रांतीय बिषया का निर्यय करना चाहिये, मिमपर सामान्य रूप 
से विचार करना दो | 
६---संत्र तथा गुर्ट के विधान में एक यह शर्त रखी जाय कि कोई 
भी प्राग्त अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहमत से प्रथम दस बर्षो' 
के बाद तथा बाद में प्रत्येक दस बर्ष के पश्चात्‌ इस विधान की 
व्यवस्था पर पुनविचार तथा परिवर्तन कराने का अ्रधिकारी होगा | 
“प्रत्तिनिधि-मण्ठल का कहना है कि उपयुक्त आधार पर बनने 
वाले नये विधान के विस्तार में जाने की उनकी मन्शा नहीं 'कुपर 
बताई हुईं सिकारिशें करना उन्‍होंने इसलिये आवश्यक समझा कि 
इस बातचीत के दोरान भें उन्हें यह स्पष्ट होगया था कि ये जब सके; 
ऐसा नहीं करेंगे विधान-निर्माण कार्य में मारत के दो प्रमुख सम्पदायों 
के पहयोग की आशा नहीं हो सकती | 
“बयस्क मताधिकार के सिद्धान्त पर खुनाव अत्यधिक सन्तोषप्रद 
होते परन्तु इसमें बहुत ही देर लगती | वयस्क मताधिकार का स्षत्र से 
अच्छा विकल्प हाल में खुनी गई प्रान्तीय असेम्बलियों को मिर्वाचन 
का आधार बनना है| यह ठीक है कि ये व्यवस्थापक सभाएँ विभिन्न 
प्रान्ती का जनसंख्या अथवा उनके विविध अंगों को समुखित रूप से 


( ५ ) 


प्रतिनिधित्व नहीं करती | इस कठिनाई को दुर करने के लिये प्रतिनिधि 
भगहल मे मिश्चय किया है कि सर्वोचित तथा सर्वाधिक व्यबहाय 
थोजना यह होगी--- 

क--मोटे तौर पर प्रत्येक प्रान्त को जनसंख्या के श्राधार पर १५८ 
लास पीछे एक सीट के अनुपात मे सोर्थे दी जाये | 

ख--प्रान्त के मुख्य सम्प्रदार्यों में इन निश्चित सीटों का बटवारा 
उनकी जन संख्या के अनुरूप हो | 

ग--इस बात की व्यवस्था हो क्रिपग्रान्तों में प्रत्येक सम्पदाय के 
प्रतिनिष्रि श्रान॒पातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रान्तीय एसेम्बली के 
जुसी सम्प्रदाय के सदस्यों &रा चुने जायें। 

इस उद्दे श्प की पूर्ति के लिये वे केवल तीन प्रधान सम्प्रदा्नो--* 
साधारण, मुसलिम तथा सि्खों को ही स्वीकार करते हैं | छोटी छोटी 
अल्पसंख्यक जातियाँ साधारण सम्प्रदाय के साथ भत देंगी। किन्तु 
विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार न होने से चू'कि उनका प्रतिनिधित्त 
प्रायः नहीं फे बराबर होगा, अतः विधान-निर्मात्री परिषद को अल्प 
संख्यकों के विशेष द्वितों के सम्बन्ध में राय देने के लिये एक परामर्श 
समिति स्थापित करने की विशेष व्याख्या की गई है।” 

/हस प्रकार चुने गये प्रान्तीय व्यवस्थापक मशडलों के प्रतिनिधि 
मारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ, यथासंभव शीघ्र नयी दिल्लों 
में एक संयुक्त अधिवेशन में सम्मिलित होंगे । अध्यक्ष के चुनाव तथा 
अन्य कार्य के लिये आरंभिक बैठक हो जाने के बाद, उपयुक्त प्रति- 
मित्रि मीचे लिखे अनुसार तीन भागों में बिसक्त ही जायेंगे । 

भाग (ए...मद्रास, अम्बई, संयुक्त प्रान्त, बिद्दार, मध्य प्रान्त 
तथा उद्बीसा । 

भाग “बी”--पंज्ञाय, उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिंध | 

भाग “सी?-तबंगाल और आसाम |... 


(६ )) 


विधान-निर्मात्री-परिषद के ये तीनों भाग, अपने अपने गुट पा्यों 
के ग्रान्तीय विधानों का निर्णय करेंगे. और इन प्रश्नों का भी गिर्शय 
करेंगे कि क्या “गुर के लिए भी कोई विधान रहेगा और यदि रहेगा 
तो कौम-कौन से प्रान्तीय विषय उसके अन्तर्गत रखे जायेंगे । नया संघ 
विधान लागू हो जाने पर, प्रान्तों को अपने नये व्यवस्थापक मण्डल 
के निर्णय से, गुठों से पृथक हो जाने की ख्वतंत्रता रहेगी। गुर्दों का 
बिधान निश्चित हो जाने के बाद विधान-निर्मात्री परिषद के तीनों 
भाग, संघ का बिधान निर्माण करने के लिए, भारतीय राज्य प्रतिमिधियाँ 
के साथ फिर संयुक्त अधिवेशन भें सम्मिल्षित होंगे |”? 

“संघीय विधान-निर्म्नात्री परिषद्‌ में किसी भी ऐसे प्रस्ताव के लिए, 
जो उन सिफारिशों से विभिन्न दो, थो प्रतिनिधि मणइल ने विधान 
के आधारभूत स्वरूप के सम्बन्ध में की है और किसी ऐसे प्रस्ताव के 
लिए, जिसमे कोई बढ़ा साम्थदायिक प्रश्न उठाया गया हो --दोनों ही 
प्रमुख सम्गदायों के उपस्थित प्रतिनिधियों के पृथक बहुमत की तथा 
सम्मिलित रूप से सब प्रतिनिधियों के बहुमत की श्रावश्यकता द्वोगी | 

“वायपराय तुरन्त ही प्रान्तीय व्यवस्थापक मशणइल्लों से अपने-अपने 
प्रतिनिधि निर्वाचित करमे का आवेदन करेंगे |”! 

इसलिए इमारा प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रान्तीय' ब्रारा सभा निम्न- 
लिखित संख्या भें प्रतिनिधि चुनेगी और घारा सभा का प्रत्येक माग--- 
साधारण, मुस्लिम तथा सिख--आसुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार 
पर अपना अपना प्रतिनिधि अलग चुनेगा | | 


गु ष्टः मी दर ग्ह्‌ ट 
प्रान्त साधारण पुस्लिम जोड़ 
मद्रास हज है. हे 
ब्रम्बई श्ह्‌ २ २१ 
युक्तग्रान्त ७ पे ॥ 
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नोथ-- चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के 
लिये कोप्टक “77 से निम्नलिखित व्यक्ति भी शामिल किये जायेंगे --- 

१->केच्रिय एसेम्बली में दिल्ली तथा अभगेर--मेश्वाड़ा का 
अतिनिभित्व करनेवाले सदस्य | ह ः 

२--कुर्ग घारा समा द्वारा चुना गया एक अतिनिधि । 

कोष्टक “बी” में ब्रिटिश बलूचिस्तान का एक असिनिधि और 
शद्ाया जायेगा । 


( के ) 


४“मिस्सन्देह यह आवश्यक है कि जब विधान-निर्माण का काय दो 
रहा हो तो भारत का शासन प्रबन्ध भी चलता रहना चाहिये । इस 
उह श्य के लिये तत्काल ही प्रभुख गजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त 
एक एसी अन्तःकालीन प्रकार स्थापित करने की वायसगय आशा 
करते है, जिसमें थुद्ध सदस्य के बिमाग सद्दित सभी विभाग-जनता के 
पूर्ण विश्वास प्राप्त भाश्तीय नेताओं के हाथ में दोंगे | बिटिश सरकार 
में होने वाले परिवर्तनों के महत्व को स्वीकार करत हुए, इस प्रकार से 
घ्थापित की गई सरकार को उसके शासन-सम्बत्थी कार्यों को. परूर् करने 
आर इस परिवर्तम को यथा शीघ्र तथा सरत्नता के साथ कार्यरूप देने में 
पृ सहयोग प्रदान करेगी | 

“समझौते के अमाव में व भारतीय जनता के सम्मुख ऐस प्रस्ताव 
रखते हैं, जिनके सम्बन्ध में उसे आशा है कि इनके द्वारा भाश्तीयों को 
कप मे कम समय में स्वाधीनत्ता प्रात हो जायेगी और आंतरिक उपब्रव 
और संबर्ष का भी कोई खतरा न रद्द जायेगा । यदि ये प्रस्ताव स्वीकार 
न किये गये तो हिसात्यक डपद्रव, अराजकता और यहाँ सके कि सह- 
युद्ध के भयानक संकट की सृष्टि होगी । इसलिये उन्‍हें आशा है कि ये 
प्रस्ताव उदारता एवं सदिच्छा की भावना से और चालीस करोड़ भार- 
तीय जनता के हित में स्वीकार किये जायेंगे और उसी माबना से उन 
पर अमल भी किया जायेगा, जिस भावना से ये प्रस्तुत किये गये हैं |” 

हमें आशा है कि नवीन स्थतन्त्र सारत ब्रिटिश सप्ट्रमएछल का 
सदस्य बनना भी पसर्द करेंगा | हमें आशा है कि चाहे जैसी भी स्थिति 
हो, आप ब्रिटेन के साथ घनिष्ट मैंत्री सम्बन्ध बनाये रखेंगे किन्सत 
ये आपकी निजी और स्व॒तन्थ निर्णय की बातें हैं। बह निशुंय चाहे जो 
झुक्कु हो हम तो संसार के महान राष्ट्रों म॑ आपकी ऊत्तरोंत्र उन्नति 
एवम्‌ आपके अतीत . से भी अधिक गौरबपूर्ण भविष्य की कामना 
करते हैं |! 


-"7+आकै०+--- 
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आओ 
6 हैं? भरी | 

वत्रिटिश म॑जिमिशन और वायसराय द्वारा नरेन्द्र 
मसगडल के चॉसलर को दिया गया २९५ महे 
१६७३ का र्सरशाउत --+ ॥।॥३४९ ४४ )४)ए 9! 

“ब्रिटिश प्रधान मंत्री नें लोक सभा में हाल ही में नो वक्तव्य दिया 
था उसके पहिले राजाओं को यह आश्वासन दिया गया था कि सम्राट 
की ऐसा कोई इरादा नहीं है कि राजाओं के सम्राट के साथ के साचन्धों 
ओर संधियों एवं इकशर्नामों द्वारा प्राप्त उनके अभिकार। में उसकी 
सहगति के बिना कोई परिवर्तन किया जाये । इस सगय यह भी कह्ढा 
गया था कि संधि चर्चा के फलरबरूप जो यरिवर्धन शआावश्यक होंगे 
उनसे राजा लोग अकारण अमइमत न होंगे। नरेन्द्र मगलल ने इसके 
बाद इसको युष्द किया कि देशी राज्य, भारत को पूर्ण दर्जा सिल्ले-- 
देश की इस आम इच्छा में शामिल हैं | ब्रिटिश सरकार ने अब घोषित 
किया. है कि ब्रटिशभाश्त की अब आगे श्रानेबाली सश्कार अथवा! 
सरकारें पूर्ण स्थाधीमता चाहें तो उनके मार्ग गे कोई रुकावट नही 
डाली जायेगी। इन घोषणाओं का नतीजा यह है कि भारत के भविष्य 
के बारे मे दिल्लचस्पी रखने वाले सभो पतन्न भारत को ब्रिटिशराष्ट्र समूह 
के अन्तर्गत अथवा उसके बाहर स्वतंत्रता का पद प्राप्त हुआ देखना 
चाहते हूँ | मंत्रि-मिशन उन कठिनाइयों को दूर करने में गढद देने 
शाया है, जो भारत की इस इच्छा के प्री दोने के मार्ग में खड़ी हैं ।'! 

“अझम्तःकालीन समय गे, जो नये विधान पर अ्रमले होगे के पढ़िक्षे 
जिपके आधीन ब्रिटिश भारत खतंत्र अ्रथवा पूर्ण स्वशाततित द्वोमा, 
ब्रिटेन की सार्वभौगसता जारी रहेगी | किम्तु श्रिटिश सरकार किसी भी 
इालत में उस सार्वभौम सत्ता को भारतीय सश्कार को न सौंपेणगी और 
ने सौंप हीं सकती है |” 


५. ९७ ) 


“इस बीच में भारतीय रियासतें हिन्दुस्तान के लिये एक नवीन 
वैधानिक ढांचा निर्माण फरने में एक महत्वपूर्ण भाग श्दा कर सकती 
हैं और भारतीय रियासतों ने सम्राट की सरकार को यूखित भी किया 
है कि वे अपने एवं समस्त सारत के हितों को दृष्टि में रखते हुए 
इस ढांचे के निर्माण में और उसके पूर्ण हो जाने के वाद उसमें उचित 
स्थान प्रास करने में अपना पूरा भाग अदा करना चाहती हैं। इस 
कार्य को आसान बनाने के लिये ने अपनी शासन व्यवस्था बहुत ऊँचे 
दर्ज की बनाकर निस्संदेद अपनी स्थिति को सजबूत करेंगी । अदा किसी 
बतभान रियासत के साधन इतने छोटे हैं कि उस दर्ज तक उसे नहीं 
पहुँचावा जा सकता तो वे निर्वंदेह शासन व्यवस्था की दृष्टि से आपस 
में या बड़ी रश्यासतों से मिल जाने की ऐसी उचित व्यवस्था कर लेगी 
कि जिससे प्रस्तावित दांचे भें समा सकें। रियासतों की स्थिति और भी 
घजबूत दो जायेगी, यदि उनकी सरकारें, जिन्होंने कि अर्स में अपने- 
अपने राज्यों में प्रतिनिधियों की संस्थाओं के द्वारा अपने से लोकमत 
की निकट सम्पर्कता स्थापित करलें |” 

.. “संक्रमशकाल में रियासतों के लिये यह आवश्यक होंगा कि ऐसे 
मामलों सम्बन्धी भावी तौरतरीकों के बारे में झिनका सभी से 
एक्सा सम्बन्ध हो, खासकर आर्थिक और राजस्व सम्बन्धी 
क्षेत्र में, ब्रिटिश भारत से समझौता करें । रियासर्तें भारत के 
नये वेधालिक ढूंचि में शामिल द्वोना चाई या नहीं, इस तरह 
का सममोता आवश्यक होगा और इस विचार विनिबम में 
काफी समय लगेगा । और घखूकि नया विधान लागू द्वोनें तक 
संभवत: ऐसी कुछ बाताएँ अपू्ण रहेंगी, शासन-सम्पन्धी कठिनाइयों 
की अचाने के लिए, श्यासतों और उन लोगों के बीच कुछ समभौता 
'हो भाना आवश्यक है जिनकी बाद की बनने वाली सरकार या सरकारों 
का निर्यत्रश करने की संभावना है और जम तक मयी व्यवस्था पूरीन 
हो तक तक सम्मिलित मामलों सम्बन्धी प्रस्तुत व्यवत्था कायम रहनी 


( ६१६९ ) 


आाहिये | इस सम्बन्ध में ब्रिशिश सरकार और सम्राट के अतिनिधि रे 
जी मदद चाही जायेगी वे करेंगे |” 

“जब्न त्रिशिश भारत की स्वशासित अथवा स्वतंत्र सरकार या 
सरकारों की व्यवस्था होगी तो ब्रिटिश सरकार का इन सरकारों 
पर इतना प्रभाव नहीं होगा कि ने सार्वभौम सत्ता के कर्तव्यों 
को निन्नाह सकें। इसके साथ वे यह भी नहीं कह सकते कि इस 
कार्य के लिये भारत सें ब्रिटिश सना रहेगी । अतः देशी रिम्रासतों की 
इच्छा के अतुसार ब्रिटिश सरकार सार्वभौस् सत्ता के अधिकारों को 
छोड़ देगी | इसका अर्थ यद्द होगा कि ब्रिटिश राज्य के सम्पर्क में आने 
से जो अधिकार रियासतों को मिल्ले उनका अन्त हो जायेगा और जो 
अधिकार रियासतों ने ब्रिटिश सरकार को दिये थे उनको वापस मिल 
जायेंगे | ब्रिटिश राज्य व ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के बीच 
शो पारस्परिक राजनीतिक व्यवस्था रही है, बढ समाप्त हो जायेगी। 
इस अभाव की पूर्ति के लिए देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत की 
भावी सरकार या सरकारों से समझौता करके संघ में प्रवेश करना 
होगा और यदि वह नहीं हो सकेगा तो उनके साथ राजनीतिक सम्पर्क 
पैदा करने होंगे |” 


अत * *“59५)#- नल 


[४] 
मंत्रि भंडल मिशुन और वायसराय का 


२५ मई का वक्तव्य--- 
अंभिमगबल मिशन ने मुस्लिमलीग-प्रध्यज्ष के ए५ मई के 
बकंध्य और कांग्रेस कार्य-समिति के २४ मद के प्रस्ताव पर घ्यान से 
विनार किया है | 
“(स्थिति यह है कि चूंकि भारतीय नेता एक लम्बे विचार विनि- 
सथ के बाद भी किसी श्रापसी समझौते पर नहीं पहुँच मके थे, इसलिये 


( १४% ) 


मिशन ने दोनों प्रमुख राजनीतिक दल्लों के दृष्टिकोशों का ध्यान रखते 
हुए. एक उपयुक्त दल के लिये अपनी सिफारिश पेश कर दी हे | मिशन 
की योजना एक सम्पूर्ण वस्तु के रूप भें है और यह उसी दालत में 
सफल हो सकती है जज इसे स्वीकार करके इस पर सहयोग को भावना 
से अमल किया जाप ।7 

“प्िशन लीगी अध्यक्ष के वक्तव्य व कांग्रेस के प्रस्ताव दरार 
उठाये गये कुछु मुद्दों का संझ्षेप में स्पष्टो करण भी करना चाहता है|” 

“बव्िधास-निर्मान्नी परिषद के अधिकारों व कार्यों के मंति-सणडल- 
मिशन की मोषणा में स्पष्ट किया जा चुका है और यद्द भी बतल्या दिया 
गया हैं कि परिड किस कार्य-प्रशाली पर चलेगी। एक बिधान- 
नेर्मान्री-परिपद का निर्माण होने और प्रस्तुत आधार पर उसके काम 
पुर कर देने के याद लसकी इच्छा भें दुस्बल देने था उसके गिर्णयों पर 
आपत्ति करने का कोई इरादा नहीं है | जब बिवान-निर्मान्री-परिपद 
अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी, तब सम्रा८ की सरकार पार्णिगमेस्ट के 
लिये एक ऐसी कार्यवाही करने की सिफारिश करेंगी जो भारतीय प्रज्ञा 
को पूर्णा सत्ता सौंचने के निभित्त आवश्यक समझी जायेगी, लेकिन 
उसमे दो शर्ते शामिल होंगी । एक तो अल्पसंख्यक जातियों, की रक्षा 
के लिये उपयुक्त प्रचन्‍्ध और दूसरी सत्ता हस्तान्तरित करने के बाद 
उत्पन्न होने वाले मासलों के सम्बन्ध में सम्राट की सरकार के साथ एक 
सब्घि करने की इच्छा । मंत्रि-मण्डल-मिशन के खयाल भेंथे दोनों 
पामले विवादास्पद नहीं हैं |? 

“गढ़ चुनाव प्रणाली का परिणाम है कि विधाम-निर्मान्री परिषद 
के लिये कुड यूरोपीय भी खुने जा सकते हैं| इस प्रकार भिल्ले आअधि- 
कार का वे उपयोग करेंगे या नहीं, यद उन्हें स्वयं निश्चय करना है |! 

“बलूचिस्तान का प्रतिविधिशाद्दी मिश्गा व क्वेश स्यूनिश्चिवल्टी के 
गैर सरकारी सदस्यों की एक संयुक्त गैठक में खुना जायेगा ।”” 

#ुुर्ग में समूची व्यवस्थापिका कौंसिल को मत देने का अधिकार 


0 की, 


झ्ोगा किन्तु सरकारी सदस्यों की चुनाव में भाग लेने की हिदायद कर 
दी जायेगी ।”? 

/कांग्रेसी प्रस्ताव में वक्तव्य के १४ वें परे में जो यह अर्थ लगाये 
गये हैं कि “प्रान्तों की यह अपनी पसन्द होगी कि वे उस विभाग में 
शामिल दो या न हों जिसमें उन्हें रखा गया है”-- मंत्रि-मणश्डल-मिशन 
के इरादों से मेल नहीं खाते अर्थात्‌ ये श्र ठीक नहीं हैं। प्रान्तों वी 
शुटबन्दी करने के कारण सुविदित हैं और यह योजना का एक आब- 
श्यक अंग है। इसमें यदि कोई संशोधन हो सकता है, तो वह प्रमुख 
दलों में आपसी समझता दोने से ही हो सकता है। विधान-निर्भात्री- 
परिषद्‌ का कार्य भमात्त द्वोने के दाद गुटों से अलग होने का अधिकार 
स्वयं लोगों द्वारा ही कार्यान्वित किया जायेगा क्योंकि नये प्रान्तीय विधाम 
के आधीन प्रथम घुनाव में गुट से अलग होने का यह प्रश्ग एक बड्धा 
मुद्दा बन जायेगा और नवीन मताधिकार के मावहत लोग एक सच्चे 
ग्रजातन्थी निश्चय भें भाग ले सकेंगे |? 

“बह प्रश्न कि विधान-निर्मात्री-परिषद के लिये रियाणती प्रति 
निधियों को नियुक्ति कैसे की जाय, एक ऐसा प्रश्न है जिस पर 
स्यासतों के साथ विचार करनाचादिये | इसका फैपला करमा मिशन 
को काम नहीं है ।! 

_सिशन ने यहू बात सान ली है कि अन्त/|कालीम सरकार का 
आझाधार नया होगा | वहूं आधार यह है कि सन्च विभाग, किसमें युद्ध 
मग्ची का विभाग भी सम्मिलित होगा, भारतीयों के हाथ में रहेंगे 
झौर नई सरकार के सदस्य भारतीय राजनीतिक दलों से परामर्श करके 
चुने आयेंगे | मारत सरकार के निर्माण में से परिवर्तन, अस्याथिक महत्व 
पूर्ण परिवर्तन हे और स्वतंत्रता की ओर एक लम्बा कदग दहे। सम्राट 
ही सरकार इन परिबर्तनों के प्रभाव को स्वीकार करेगी, उसका भारी 
सहत्य गभेगी और भारत के रोजमर्रा के शासन में भारत सरकार को 
अधिक से शपिक संभव स्वतंत्रता प्रदान करेगी ।”” 


(0.०३ +) 


“जुकि कांग्रेत के प्रस्ताव में यद् मान लिया गया है कि अ्रबान्तर 
काल में वर्तमान शासन-विधान जारी रहे, इसलिये अन्त/|कालीम 
पर्कार कानूनीतौर से कम्द्रीय घारा क्षभा के प्रति उत्तरदायी नहीं 
बनायी जा सकती | हाँ, सदि सरकार के सदस्य धारा समा द्वारा कोई 
परहल्वपूर्ण कानून स्वीकार कराने में असफल रहे या उनके बिमुद्ध 
कई शआअधविश्वास का प्रस्ताव पास झश दिया जाय तो उन्हें व्यक्तिगत 
या सामान्‍य रूप से इस्तीफा देने से कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी ।? 

अजिस्स देह नथा विधान बनने पर स्वतंत्र भारत की इच्छा के 
विसद मारत में प्रिथ्शि फौ्जे रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन 
अबान्वर काल में, जो आशा है छोटा ही होगा, वर्तमान विधान के 
परातइत ब्रिशिश घरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह भारत की मुस्चा 
कायम रखे और इसलिये ब्रिटिश फौजों का रहना जरूरी है |? 





की 
त्रिटिश सरकोर का ६ दिसम्बर १६४६ को 
घोषणा 
भसप्नाट की सरकार ने पंडित जवाहर लाल मेहर, भी मुहम्मद 
अली जिला, भी लियाकत अली खाँ ब सरदार बलवेवरसिह के साथ 
जो बातचीत शुरू की थी, वह कल शाम को समात्त होगई, क्योंकि 
पंडित मेहर वे सरदार चलदेवर्सिह् आज भारत लौट रहे हैं | बातचीत, 
का विषय विधान-निर्मात्री परिषद्‌ में समस्त दलों को शामिल करना 
थे उनका सहयोग प्राप्त करना था। छाभी यह शआाशा नहीं की जा 
सकती कि कोई अस्तित उमझभऔता दोगया है, क्योंकि किसी भी अन्तिछ 
निर्णय से प्ले भारतीय प्रतिनिधियों को छापने सह्योतियों से परामश 
करना दोगा | सुस्स्य कठिनाई, मन्जि-मंद्त मिशन की १६ मई की 


( ९१४ ) 


घोषणा के पैरा नं० १६ ( ५ ) ब , ८) की जो विभागों की बैठकों से 
सम्बन्ध रखता है, परिमापा पर उत्पन्न हुईं | यह पैरा इस प्रकार है--- 

/४१६--( ५) ये विभाग उन धान्तों के, जो इनमें शामिल होंगे, 
प्रान्तीय विधानों का निर्णय करेंगे और इस बात का भी निर्शय करेंगे 
कि आया इन प्रान्तों के लिये कोई सुट-विधान कायम किया जाय और 
यदि ऐंसा हो तो बह गुट किन प्रान्तीय विषयों से सम्बन्ध रखेगा | 
प्रान्तीं को उपधारा (८) के अनुसार गुटथ्बम्दी से अलग होने का 
अधिकार होना चादिये।” 

उपधारा--( ८ ) हस प्रकार है-- 

“तग्रे विधान के सम्बन्ध में समझोता दवोने के बाद तुरन्त, सत्येक 
प्रान्त को यह अधिकार होगा कि वह उस शुट से, जिसमें उसे रखा 
गया है यदि चाहद्देगा तो निकल सकेगा। गुट्बन्दी से निकलने का 
ऐसा निश्चय नई विधान-परिषद के श्राधीन किये गये प्रथम आम 
खुनाबों के वाद उस प्रान्त की घारान्सभा द्वारा किया जायेगा | 

“म्न्त्रिमणडल मिशन की आरंभ से ही थह राय रही है फि कोई 
विपरीत समभोता न द्वोने की सूरत से विभागें के निश्चय उन विभागों 
के प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा ही किये जाने चाहिये और यह राय 
मुध्लिम लीग द्वारा मनन्‍्जूर की गई है, किस्तु कांग्रे स ने एक भिन्न दृष्टि- 
कोश पेश किया है | उन्होंने इस ब्रात पर जोर दिया है कि मंत्रि- 
मिशन के वक्तव्य के असली अर्थ यद्ट है क्लि प्रान्लें की शुटबन्दी व 
छापने विधान बनाने के बारे में निश्चय करने का पू् अपिकार 
उस प्राम्त को दी दे | | ह 

“सम्नाट की सरकार ने न्याय सम्बन्धी विमर्ष किया है जिसके 
द्वारा यह पुष्थि दोती है कि १६ मई के वक्तव्य का वही अर्स है जैसा 
कि मंत्रि-मण्डल सिंशन ने व्यक्त किया था । वक्तव्य के इस अंश को 
जैसी कि उसकी व्याख्या की गई, १६ मई की योजना का आवश्यक 
भाग समझा जाना चाहिये जिससे कि भारतीय जनता द्वारा विधाल 


( ६६ ) 


लिर्माण किया जा सके तथा जिसे सम्राड की सरकार पार्लियाप्रेन्ट के 
सम्मुख प्रस्तुत करेगी | अतः विधान-परिषद्‌ में शामिल होने वाले 
सभी दलों दरार यह स्वीकार किया जाना आवश्यक है | 

“बद्द स्पष्ट है कि १६ मई के वक्तव्य के व्याख्या सम्बन्धी अन्य 
प्रश्न भी उठे | सम्राट की घरकार को यह आशा है कि यदि मुस्लिस 
लीग कॉसिल विधान-परिपद में शामिल होने को रजामन्द हो जाथ तो 
बह कांग्रेस की भांति इस बात से था सहमत होगी कि व्याख्या संत्रंधी 
प्रश्नों का निर्णय फीडरल कोर्ट &रा दिया जायेगा तथा वे उसे स्वीकार 
करेंगे जिससे कि विधान-परिधद तथा विभागों की कार्रवाई मिशन 
योजना के अनुसार हो सके ।” 

“योजूदा गति अवराध के सम्पन्ध में सम्राट की सरकार कांगरेस 
से प्रार्थना करती है वि वह मिशन के विचारों को स्वीकार करें बिससे 
कि मुस्लिम लीग अपने रवेये पर पुन; विचार कर सके। यदि मिशन 
की व्याख्या के बावजूद विधान-परिषद इस आधार भूत बात पर 
फेडरल कोर्ट का निर्णय लेना चाहे ती इसके लिए उसे शीघ्र फार्रबाई 
करना लाहिये। फिर यह अधिक ठीक रहेगा कि विधान परिषद के 
बिभागों को बैठकें तब तक के ज़िए स्थगित रहें जब्र तक कि पेडरल 
कोर्ट का निणंय नहीं दो जाता ।? 

“विप्रान-परिपद्‌ की कार्रवाई के सम्बन्ध में जब तक आपसी 
समझोता न हो जाय तव तक उत्तकी सफलता की अधिक संभावमा 
नहीं । यदि ऐसी विधान-परिपद द्वारा, जिसमें भारतीय जन संख्या के 
एक बड़े दल का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो, कोई विधान तैयार किया 
गया तो सम्राट की सरकार जैत्ा कि कांग्रेस का मी सिचार है, ऐसे 
पिधान को देश की उन पार्टियों पर थोपमे का प्रयास नहीं करेगी मो 
उससे सहमत नहीं होंगी |” 


( १७ ) 
[५] 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री म्ि० एटली की २० 


फरवरी सन्‌ १६४७ की घोषणा 

“ब्रिटेन की सरकार की नीति दीर्घकाल से हिन्दुस्तान में स्व॒राज्य 
की स्थापना के लिए कार्य करने की रही है। इसका अनुगमन करते 
हुए हिम्दुस्तानियों को अधिकाधिक उत्तरदायित्व दिया गया है। और 
आज हिन्दुस्तान का मुल्की शासन और हिन्दुस्‍्तानी सशस्त्र सेना बहुत 
बड़ी सीमा तक हिन्दुस्तानी नागरिकों और अफतरों पर निर्भर है। 
वेबानिक छेत्र में १६१६ ई० और १६४१७ ई० के पाशियामेंट के विधान 
फायूतों में बहुत कुछ राजनीतिक सत्ता हिन्दुस्तानियों को सौंपी गई है | 
सन्‌ १६४० में संयुक्त सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार किया था कि 
हिन्दुस्तानी स्वयं पूर्ण स्वतंत्र दिग्दुस्तान को विधान बना हैं। 
सन्‌ 7६४२, में उसने इसके जझ्लिए लड़ाई समास होते ही विधान 
निर्ाण के लिए हिन्दुस्तानियों को विधान-परिष्द बनाने के लिये 
मिमन्त्रित किया |” 

“ब्रिटिश धरकार इस भीति को टीका और अलुक्ृण भागी है । 
. पद अब्णु के बाद से उसने इत नीधि की कार्यान्ित कच्ने था पूस 
प्यक्ष किया है | गत (५ सार्च को अधान मंत्री एटली ने एक घोषणा 
में यह साफ-साफ कहा कि अपने देश के भावी दर्जे और विधान का 
निर्माण करना हिन्दुस्तान के लोगों का ही काम है और अब अंग्रेजों 
के हाथों से सत्ता हिन्दुस्तानी हाथों में देने का रमय आ गया है 

“गत बे हिन्दुस्तान में जो ब्रिटिश मंत्रिदल्ष' भेजा था, उससे 
हिन्दुत्तानियों को विधान-मिर्माण में मदद देगे देः सिये झनके नेयाओं 
से तीन मास तक बातचीत की जिससे सत्ता निर्विन्न और तेजी से झोंपी 
जा सके । जब यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिठिश सन्नि दक्ष के प्रयत्न के 
बिना समझौता नहीं दोता है तब उन्होंने अपनी तजवीजें: पेश. की | ये 


( रै८छ ) 


तजवीजें मई १६४६ ई० में प्रकट की गईं। उनमें कहा गया था कि 
हिन्दुस्तान का विधान दिये गये वरीके से एक विधान-परिपद्‌ बनायेगी 
जिसमें दिलुस्तान और रियासतों की सत्र जातियों और हितों के लोग 
सम्मिलित होंगे ।!! 

“पंत्रिदलत के लौट आने पर हिन्दुस्तानियों में प्रमुख ज्ञातिशों के 
प्रतिनिषयों की एक अन्तःकालीन सरकार बना ली | प्रान्तों में भारा 
सभा के प्रति उत्तरदायी सरकारें पदस्थ हैं |! 

अधप्नाट की सरकार ब्रिथिश मंत्रिद्त्न की योजना के गनुसार सब्र 
दलों की ल्वीकृति से अनाये गये विधान के श्राधार पर स्थापित 
सरकार को उत्तरदायित्व सौंपेगी । लेकिन ऐसा विधान बनाने की और 
ऐसी सत्ता स्थापित होने की कोई आश। नहीं है । वततमान आ्रनिश्चित 
स्थिति खतरों से भरी हुई है | और उसे श्रानश्वत समय तक कायम 
नहीं रखा जा सकता, सम्राट को सरकार यह साफ कर देना चाहती है 
कि उसका इरादा उत्तरदायी हिन्दुत्तानियों की अ्विक से अधिक जूस 
१६७८ है० तक सत्ता सौंप देने के लिए कार्रवाई करने का है |” 

#इस पिशाल उप-महाद्वीप म॑ बिसमें ४० करोड श्रादमी रहते ईँ 
ब्रिटिश साप्राज्य के अंग के रूप में पिछुती शताडिद में शांति रही है । 
यदि देश का आर्थिक बिकास करना है श्र रहन-सहन ऊँचा करना 
है तो यहाँ शान्ति और सुरक्षा की श्रब और भी अधिक जरूरत है | 

“सप्नाट की सरकार अपना उत्तरदायित्व ऐसी परकार को देवा 
चाहती है जिसका आधार लोगों का निश्चित समर्थन हो और जो 
त्याय एवं योग्यता के साथ हिन्हुस्‍्तान में शांति रख सके और शासन कर 
सके । इसीलिये सब दलों को अपने मत्तमेद भ्रुद्ञाकर अ्रगल्ते साल आने 
वाले इस दायित्व को अपने ऊपर लेने के लिये तैयार होना चाहिये 

“प्द्दीनों के कठिन उद्योग के बाद ब्रि!ट्श मंत्रिदल ने विधघान- 
निर्माण की विधि के बारे में दलों में बहुत कुछ समझौता कराया था | 
यह मई के वक्तव्य में दिया गया है| इसके अनुतार सम्राद की सश्कार 


( है ) 


ने पूर्ण प्रतनिधिक विधान-परिषद के द्वारा वक्तव्य की तमवीजों के' 
के अनुसार बनाये गये विधान को पाशियामैन्ट में पेश करना मंजूर 
किया था |! 

“लेकिन यदि ऐसा हो कि पूर्ण प्रतिनिधिक परिषद पैरा ७ में 
दी गई अबधि तक ऐसा विधान न बना सकेगी तो त्रिटिश सरकार यह 
सोचेगी कि बज्िटिश भारत भे॑ मिश्चित तारीख पर कितकों अधिकार 
सौंपा बाय | ब्रिथिश भारत में एक तरह की केन्द्रीय सरकार को सता दी 
आय या छुछ क्षेत्रों मे वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को था किसो दूसरे 
तरीके रो जो झधिकतग उचित श्र लोक-हितकारी मालूम पढ़े, सत्ता 
सौंपी आय ।” 

#द्यपि सत्ता जूस १६७४८ से पहिल्ले इस्तान्तरित नहीं की जा 
सक्रेगी, लेकिन तैयारी की कार्यवाद्दी पढिले से ही हाथ में लेनी द्ोगी। 
गुल्की शासन की उत्कृष्टता कायम रखना जरूरी है और देश की रक्त 
का पूरा इन्तजाम होगा चाहिये। लेकिन सचा को हस्तान्तरित करने के 
साथ-साथ १९३५४ फे विधान की सब्र घाराश्रों का पालन कठिन दोगा | 
सत्ता को अतिनन्‍्मरूप से हस्तान्तरित करने लिये कानून बनाना पड़ेगा |”! 

#४रियासतों के बारे में ब्रिटिश सरकोर शपना अधिकार और सा: 
भीमता के कर्तव्य श्रेद्धिश भारत की किसी. सरकार को मसौपना नहीं 
चाहती । सार्वभीम अधिकार को सचा ह्तान्तरित करने से पूर्व समासत 
करने का इरादा भद्रीं है। इस बीच में ब्रिटिश सरकार से रियासतों के 
सम्बन्ध समभीते से स्थिर किये जायेंगे। सपम्रा: की सरकार जिन्हें 
सत्ता सौपेगी उनसे अलग समझौता करेगी ।” * 

“सम्राट की सरकार का विश्वास है कि हिन्दुस्तान में ब्रिदेन के 
जो ग्गाणरिक शोर औद्योगिक हित हैं, उनके लिये ' नयी अवस्थाओं में 
अच्छा छेत्र ए। दोनों देशों के चीच व्यापारिक सम्बन्ध पुराने भौर 
मिन्नतापूर्ण हैं और वे दोनों के हित के लिये जारी रहेंगे |? . 

“लार्ड बैवेल की नियुक्ति युद्धकालीन थी | यह मालूम होता है 


( रे० ) 


कि हिन्दुस्तान में नई और अन्तिम स्थिति के आरम्म का समय इस 
नियुक्ति को धमास करने के लिये उपयुक्त समय है | उनके बाद ला्ड 
घाउन्टबैटन वायसराय नियुक्त किये जाते हैं । यह पद-परिवर्तन मार्च 
शें होगा | लाह' वैदेल को पम्नाट की सरकार ने अर्ल की पदवी दी है । 


ब्रिटिश सरकार मे समय समय पर भारतीय 
समस्या के लिये जो वेघानिक कदम उठाये 
उनकी वालिका 


श्य्भ्य् ये १६४७ तक 


श्८८-नमहारानी विक्टोरिया की घोषणु। | 
१८६ १,६२--मारतीय कॉसित एक्ट | 
१५६०६ -पिन्‍्टों मारते सुधार । 
१६१७ ( २० अगस्त )-मान्टेग्यू द्वारा मारत के लिये उचर 
दायित्व पूर्ण विधान बनाने के उद्दे श्य की घोषणा। 
९ ष्र्श्ध् (्‌ जज रे ले ) सारएेएए सहशगगोछ को श्णिः | 
, 28१६ ( शृ३ दिराम्यर 3 शा ह्राश गार्गगंश शॉोक्ष इाडिया 
एक्ट की घोष | प 
१६५६१ ( ६-फरवरी ) डक झाँक कर्मोंट हवाश केन्द्रीय 
इ्रसेम्बली ओर नरेख्द्र मगइल की स्थापना | 
१६२७--सायसन कमीशन की नियुक्ति | - 
१६२६---बटलर कसेटी ( देशी राज्यों सम्बन्धी ) की रिपोर्ट । 
5०६ २६---६ ऋष्टोबर, ) ऑऔपनिवेषिकबवराज्य के गस्यस्थ हे 
शार्डइविंन की घोषणा | |. ' 
१६३ १-..-गांधी इश्वेन समकौता,। 
१६३५,--( ० अगस्त | गयर्नभैन्ट आफ इंडिया एक्ट | 


( ५१ ) 


१६३६--( ११ सितम्बर ) वायसराय द्वारा थुद्ध काल के लिये 
संघ को स्थगित करने की घोषणा । 

१६४०--( १० जनवरी ) औपनिवेधिक स्वराज्य राग्बस्धी लॉर्ड' 
लिनलिथगो का भाषण । 

१६४१०-(६ सितम्भर) चचिल द्वारा एटलान्टिक चादर के भारत 
पर लागू न होने की घोषणा | 

१६४२१--( ११ मार्च ) क्रिप्स मिशन की घोषणा | 

१६४५४--( १४ जून ) वायसराय की शासन परिषद को भारतीय- 
करण योजना के सम्बन्ध में श्वेतपत्र | 

१६४४---( १६ दिसम्बर ) पार्लियामेन्द्री भ्तिनिधि मण्छल की 
धोषण। | 

१९४६०“ १९ फरवरी ) मंत्रि-सश्डल मिशन की घोषणा | 

१६४६--( २२ फरवरी ) मिशन के कार्यक्षेत्र का लार्ड पेथिक 
लारेस्स द्वारा स्पष्डीकरण | 

१९४६०-( १५ मार्च ) भारत की नीति पर प्रेटली का वक्तव्य । 

१९४६०--( १६ मई ) मंत्रि-मण्डल मिशन की घोषणा । 

१६४६....( २२ मई ) मंत्रि-मण्डल द्वारा नरेखू-मश्डल को 
स्मरण पत्र | 

१६४६--..( शे६ महे ) मंत्रि-मश्ठल का १६ मई के घोषणा पत्र 
का इपध्टीकरण | 

१६४६०“ ६ दिशम्बर ) ऐटली ५ मन्तिन्‍्मएकल के वॉयंसराय 
को बोपणोा । 

१8 ए४७-्तूँ ३७ फरवरी ) प्रेट्ली की घोषणा ॥ 


